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मुद्गरक अ 
राधारमन अग्रवाल 
दी मोडने श्रेस, आगरा । 


भासिका 
प्रीविजयसिहजी पथिक एक चहुत पुराने राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
हैं। इन्होंने राजस्थान के देशी राज्यों की प्रजा की बहुत बड़ी 
सेवा की है और राष्ट्रीय हलचलों सें निरन्तर भाग लेते है । यह 
एक सफल पत्रकार हैं। इस समय 'नवसन्देश” नामक हिन्दी 
साप्ताहिक पत्र का कुशलता के साथ सम्पादन कर रहे हैं । इनकी 
लेखन-शेली बड़ी रोचक ओर सुगम है। यह दूरूह विषयों का 
भी विवेचन बड़ी सुलभ रीति से करते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक में प्रचलित निवोचन पद्धतियों का विशद्‌ 
बणेन ओर उनके गुण-दोषों का विस्तार से विवेचन किया गया 
है। वर्तमान युग का लोकतन्त्र-शासन असफल सिद्ध हुआ 
है. सच्चा लोकतन्त्र क्या है और किस प्रकार जनता का 
वास्तविक अधिकार शासन-यन्त्र पर स्थापित हो सकता है, 
इन गंभीर प्रश्नों को लेकर विद्वानों में विवांद चल रहा है। 
प्रचलित लोकतन्त्र की असफलता देख कर बहुतों का लोक-तंत्र 
पर से विश्वास भी उठता जाता है। ऐसी अवस्था सें समाज का 
कल्याए चाहने वाले चिन्ताशील कसियों का कर्तव्य है कि वे 
इन सारगभित प्रश्नों पर उचित विचार करें । जो लोग लोक 
तन्त्र के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं उनके सामने भी यह 


( व ) 


जटिल प्रश्न है कि किस प्रकार की निवौचन पद्धति को अ्चलित 
कर जनसत्ता की वास्तविक प्रतिष्ठा हो सकती है । 


इन विविध विषयों पर प्रस्तुत पुस्तक में प्रकाश डालने का 
प्रयत्न किया गया है । लेखक के विचारों से कोई पूर्णतया सहमत 
हों या न हों, इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तक वहुत अच्छे ढंग से 
लिखी गई है और समस्या के प्रत्येक पहलू पर भली प्रकार 
विचार किया गया है । पुस्तक सामयिक है ओर मुझे पूरी आशा 
है कि हिन्दी पाठक-समाज पथिकजी की पुस्तक से लाभ 
उठावेगा। ' 


विनीत-- 
ता० १६-४-३६ ई० नरेन्द्रदेव (आचाये) 


आक्कथन 


आजकल हमारे देश में चुनावों का महत्व काफी बढ़ गया 
है। कांग्रेस के हाथ में सत्ता आने के वाद से तो यह हमारे 
राष्ट्रीय जीवन का एक मुख्य भाग वन गया है। देश व्यापी दल- 
बन्दियों ने जहाँ देश के सार्वजनिक जीवन को बहुत नुक्सान 
पहुंचाया है, वहाँ इस रुचि को बढ़ाने में काफ़ी मदद भी दी है । 


कांग्रेस संगठन में पेदा हुईं इस उथल पुथल का प्रभाव 
दूसरे संगठनों पर भी पड़ा है | हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग, 
अहरार दल आदि अनेक संस्थायें जिनका ध्येय राजनैतिक है, 
अपने संगठन और विधानों को कांग्रेस की समानता पर लाने 
की कोशिशें कर रही हैं । प्रत्येक की चेष्टा है कि उसके प्रभाव 
ज्ेत्र में आए हुए समूह और व्यक्ति उसकी छझुटियों के कारण 
उस से अलग न हो जाँय । 


यही हालत निन्‍न-मिनन्‍्न वर्गों के संगठनों की है। पूँजीपति: 
वर्ग, जर्सीदार वर्ग, राजाओं का वर्गे आदि सभी के संगठन 
इस छूत्त के शिकार हो गए हैं। सब को अपने अपने संगठनों 
को मज़बूत और सुव्यवस्थित बनाने की धुन सवार हो गई है। 


[२] 
कारण स्पष्ट हैं. 


अब तक देश की सार्वजनिक संस्थाओं, मुख्यतः कांग्रेस के 
सामने अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद से लड़ने का कार्यक्रम था । 
स्वभावत: उसका पुरस्कार दमन ओर कठिनाइयाँ थीं। उनमें 
केवल उन ही लोगों के लिये आकपेण था, जो या तो सममदार 
होने के साथ साहसी ओर दूरदर्शी भी थे, या अपनी धुन के 
पागल और भावुक । उनके काम का दायरा भी बहुत संकुचित-- 
प्रायः शहरों की सीमा तक ही था। 


परन्तु आज स्थिति सर्वेधा दूसरी है। आज एक ओर 
कांग्रेस के हाथ में शासन सत्ता का काफ़ी भाग है । व्यवस्था- 
पिकाओं के हाथों में क्रानून बनाने की शक्तिहै। स्यूनिसिपैलिटियों 
डिस्ट्रिक्ट वोर्डों आदि के हाथों में स्थानीय शासन प्रवन्ध के 
काफ़ी अधिकार हैं | दूसरी ओर उनमें हर प्रकार के--जातीय, 
धार्मिक, वर्गीय--संगठनों को अपने अतिनिधि भेजने का 
अवकाश है। | 


इसके अतिरिक्त पहले देश में राजनेतिक ज्ञान के ठेकेदार 
कुछ गिने चुने आदमी थे। साधारण जनता के समान ही 
मध्यम वगे भी राजनैतिक ज्ञान सें कोरा था। मताधिकार काफी 
संकुचित था ही । साथ ही कांग्रेस ने भी जनता को और थुवकों 
को इन संस्थाओं के सम्पर्क से दूर रक्खा। स्वभावत: कांग्रेस 
के इस रुख ने राष्ट्रीय भारत के लिये चही काम किया, जो 
किसी भी समूह में व्यक्तियों की चरित्र रक्ता के लिये समाज के 
नेतिक बन्धन करते हैं | उन में से कमज़ोर लोग भी इन बन्धनों 
के कारण अपनी कमज़ोरियों पर अंकुश रखने को विवश हुए 
ओर इस प्रकार, कम से कम ऊपर से, हमारी सेना अनुशासन- 


का 


युक्त वनी रही । इस सम्बन्ध सें “विहार प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी |: 
ने जो गत वर्ष, कांग्रेस सें आ घुसी.गनन्‍्दगियों' की जाँच करने: 
को एक कमेटी नियुक्त की थी, उसके निष्कर्ष ध्यान देने योग्य हैं । 
उक्त कसेटी ने अपनी रिपोर्ट सें लिखा हैः-- 

“हम लोगों ने काराज़ों ओर गवाहों की जाँच की ओर उन 
जिलों के कुछ स्थानों को जाकर देखा जो हमारे साथ सहयोग 
करने को तेयार थे । ओर तव हमने अपने निर्णय किये, जिन्हें 
हम नीचे दे रहे हैं। 
अचानक विस्फोट-- 

लोगों की निम्नतम दुभोवनाओं के एक ही बार फूट निक- 
लने का क्या कारण है ? कांग्रेस चुनावों सें इसके पहले इतने 
व्यापक रूप सें ऐसी कठिनाइयाँ नहीं उठी थीं । यह कैसें हुआ 
कि लोगों सें अनायास यह इच्छा पेदा हुई कि किसी भी हालत 
में काँग्रेस की संस्थाओं पर क़ठ्ज़ा किया जाय ? कारण बहुत 
दूर नहीं है । जब तक काँग्रेस एक युद्ध करने वाली संस्था थी, 
वह नेतिकता की ऊँची सतह पर काम कर रही थी। गांधी जी 
के शब्दों सें---वह्‌ एक लड़ाई पर जाने वाली फौज की तरह थी, 
जो कड़े नेतिक अनुशासन का अनुसरण करती है । जब 
बह एक सामान्य दुश्मन से नहीं लड़ रही थी, उस समय भी 
बह सेवा की भावना से उद्सूत थी और इसलिए वह चुपचाप 
काँग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को ढोए जा रही थी। एक 
आपदशे, सत्य ओर अहिंसा में विश्वास द्वारा प्रेरणा पाती थी 
और यद्यपि उस ऊँचे आदश को पहुंचना कठिन था, फिर 
भी उनको जहाँ तक सम्सव था, ईमानदारी से कार्यान्वित करने 
की कोशिश की जाती थी । कम-से-कम उन आदर्शों से लोग 
बहुत दूर नहीं हट जाते थे। ऐसा इस लिए था, क्योंकि हस 


मु 
सममभते हैं, तब उनके सांमने कोई भौतिक प्रलोभन नहीं थे 
आर केवल वे ही लोग चुनाव में खड़े होते थे जो स्वांधीवता 
के काय में लगे .थे और कॉग्रेस के सिद्धान्तों को मानते थे। 
ओर इनसे सिर्फ इतने ही लाभ की वे कल्पना कर सकते थे 
कि इससे उनका आत्म-संतोप होता तथा अपने साथियों को 
नजर में ऊँचे उठते । 


कांग्रेस ने जब से मन्त्रित्व अहण किया, तब से लीगों के 
रास्ते में बड़े-बड़े मलोभन आ खड़े हुए। जो लोग इसकी हिमा- 
यत करते थे, उन लोगों ने यह सोच रखा था कि इसके द्वारा 
सेवा और त्याग के चहुत से द्वार खुल जाते हैं । हम अपनी प्राप्त 
की हुई स्थिति को हृढ़ कर लेंगे ओर साथ ही स्वराज्य की लड़ाई 
को उपम्रतर वनायेंगे | इसमें सन्देह नहीं कि इसने कुछ सहूलियतें' 
गरीबों को दीं। लेकिन इसने अवसरवादियों और राजनीतिक 
समय-सेवियों के लिए बढ़े आकर्षण का काम किया। इसने 
कुछ पुराने कार्यकर्ताओं को भी पतित कर दिया, जो सोचने लगे 
कि यह उनकी अतीत की सेवाओं के पुरस्कार का समय हे । 
वे भी प्राप्त की हुई लूट में अपना हिस्सा खोजने लगे और इस 
बात के लिए बेचेनी दिखाई जाने लगी कि कहीं कोई बिना अपने 
हिस्से के ही ने रह जाय । खादी, जो ब्रिटिश-साम्राज्यशांही के 
विरूद्ध,अहिंसात्मक बिद्रोह की प्रतीक थी, सेवा का बेज ओर 
सत्य-अहिंसा की प्रतिनिधि थी, अब इसके पहिरनेवाल्ों के 
लिए नंकिरी की सिफारिश का काम करने लगी। विभिन्न काँग्रेस 
कमेटियाँ स्वाधीनता के अद्भ वनने के बजाय मन्त्रियों के पास 
दरख्यास्तें भेजने की. साधन वन गई' । हर तरह के लोगों में 
कांग्रेस-संस्था- पर कब्जा करने के व्यापक खयाल पेंदा हुए ताकि 
स्वार्थ आर लांभ की जगंहें अपने आर अपने दोस्तों आर 


[ ५ ] नह 


नातेदारों के लिए प्राप्त की जा सकें ओर स्थानीय बोर्ड आदि को 
हाथ में किया जा सके ।* 


जनता में सन्देह--- 


इस प्रकार जहाँ देश के पुराने सेवकों में 'पेतेन-का:-्ीगणेश 
हुआ है, वहाँ दूसरी ओर इतने दिन के अनुभवों के कारण 
जनता भी पहले की तरह सरल-विश्वासिनी नहीं रही है। हर 
दफा हर संस्था में, उसकी भलाई करने के नाम पर चुने जाने वालों 
ने, अपने आचरणों से उसमें यह भावना पेदा .करदी है कि 
वर्तेमान समय में प्रत्येक वगे अपना प्रतिनिधित्व स्वयं ही कर 
सकता है । 


दूसरी ओर जिन लोगों के हाथों में अब तक ये अधिकार 
रहे हैं वा अब आ गए हैं, उनमें उपरोक्त परिस्थितियों के कारण 
अपने स्थानों से मोह पेदा हो गया है, और इसलिये वे पत्येक 
उपाय से अन्य लोगों और अपने पुराने साथियों तक को आगे 
आने देने से रोकने सें कुछ उठा नहीं रखते । यहाँ तक कि अब 
इस वीमारी ने कितने ही वड़े २ नेताओं को भी दबोच लिया है । 

संक्तेपत: इस स्थिति को चनाने चाले दलों को नीचे लिखे 
भागों में वांटा जा सकता है:-- 
१--वे 'लोग जो हमेशा सत्ता के साथ रह कर उस से लाभ 

उठाते रहे हैं और इस कला में दत्त हें 


२--चवे वर्ग, विशेषतः पू जीपति व ज़मींदार आदि्--जिन्‍्हें इंग्लेंड 
- आदि की तरह: यहाँ . पूजीवादी शासन स्थापित करने 
धुन है और जो वहाँ के तरीकों से परिचित हैं । 


ड़ 
दि 
कक 


जि 


पा ] 
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३--वे कांग्रेस कायकर्तों, जो अपनी सेवाओं के बदले, इस समय 
लाभ उठाना अपना हक़ समभते हैं । 


४--मध्यम श्रेणी के अवसरवादी, आदर्शद्दीन और साधन रहित 
है ८6 ७० ० ८० है 
लोग, जिनकी सब दलों में काफ़ीसंख्या है । 
स्वभावत: इस स्थिति से देश के बहुत से विचारशील 


मस्तिष्क घबरा उठे हैं । उन्हें देश का भविष्य संकट मय दिखाई 
देने लगा है। वे देख रहे हैं कि देश को सुसंगठित कर लेने का 
स्वणे-अवसर व्यर्थ खोया जा रहा है । राष्ट्रनिर्माणकारी 
शक्तियाँ अपने ही विगठन में लग रही हैं और शत्रु हमारी इस 
दशा पर प्रसन्न हो रहा है। वे इस स्थिति का अन्त कर देने को 
उत्सुक हैं, परन्तु जिन शक्तिमान दैत्यों को उन्होंने अपनी सहा- 
यता के लिये जाञ्मत और संगठित किया था, वे आज उर्न्ही के 
सामने मुँह फाड़े खड़े हैं। साथ ही चू'कि उनके अपने ही संगठन 
के कील-पुर्ज्े काफ़ी संख्या में ख़राब हो गए हैं और उनके 
आसुरी प्भाव में हैं, अत: वे इस प्रवाह को रोकने का भी .कोई 
कारगर उपाय नहीं निकाल पा रहे हैं। 


खुखूप कारए--- 


परन्तु विचार दइष्टि से देखा जाय तो इसमें अस्वाभाविकता 
कुछ भी नहीं है। न ही विशेष घवड़ाने की ज़रूरत है | हमारे 
राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं और अन्य वर्गों के चरित्र में जो दुर्बलता 
इस समय दिखाई दे रही है, वह कोई नई या आज पेदा हुई वस्तु 
नहीं है। हज़ारों वर्षों की पराधीनता ने उसे हमारी नस नस में 
पहले ही ,से .भर रक्‍्खा था। केवल परिस्थितियों के कारण 
उसके खुलने खेलने के मार्ग वन्द्र थे । इस समय असावधानता 
इतनी ही हुई कि इस स्थिति के उत्पन्न होने का अन्दाज़ा करके 


[. ४: | 


पहले से उसके कुछ उपाय नहीं सोचे गए | शायद विश्व की, ओर 
देशकी बदलती हुई परिस्थितियां भी इस ग़लती के लिये काफ़ी 
डिस्मेदार हैं । शायद इसी खतरे का अनुमान करके बहुत से 
लोगों ने पद चघरहण का विरोध किया था | वेसे भी जब 
कभी समाज या शासन की व्यवस्था में कोई नया और 
व्यापक परिवतेन होता है, तव कुछ समय तक अव्यवस्था और 
गड़चड़ी अनिवाये रूप से होती ही है। प्रस्येक क्रांति के बाद 
अच्छे से अच्छे सिद्धान्तों का कुछ समय तक दुरुपयोग होता 
है । किन्तु यदि परीस्थितियों की मांग के अनुसार जनता को 
विचार ओर ज्ञान दिया जाय, तो कुछ ही समय सें स्थिति बदल 
जाती है। गड़वड़ी पेदा करने वाली शक्तियों के क्रीड़ा मार्ग 
रुद्ध हो जाते हैं। कुछ अतुभवों से ओर छुछ जनता के सजग 
हो जाने से, उन्हें फिर ठीक रास्ते पर आने को मजबूर होना 
पड़ता है । 

रूस की लाल क्रान्ति के वाद समाजवादी सिद्धान्तों, तक 
का दुरुपयोग हो गया था। ख्लियों के समानाधिकार ओर 
स्वातंत््य का रूप “व्यवस्थित बरस्थित अनेतिक जीवन” का सा बता 
डालने की कोशिश की गई थी। कुछ ससय तक चह गड़बड़ी 
महामना लेनिन के विरोध करने पर भी चलती रही । परन्तु जब 
जनता सें ऐसी वातों के सस्वन्ध भें आवश्यक विचार पहुंच 
गए, तव सव गड़बड़ी शान्‍्त हो गई एवं उसका स्थान वास्तविक 
ओर संयत स्वतन्त्रता ने ले लिया। वही यहाँ भी हो सकता 
है, वशर्ते कि हम अपनों की और अपनी ब्रुटियों और बुराइयों 
की भी खुली आलोचना, और ज़रूरत हो, तो उत्तका विरोध 
करने को भी तेयार हों । 

क्योंकि आख़िर इन सच गड़वड़ों का सूल कारण तो जनता 
का राजनेतिक अज्ञान ही है । यदि वह सजग हो, उससें अपने 
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हिताहित और शासन व्यवस्था के भुख्य उपकरणों के गुण 
8 ० बिक शो अवसरवादियों स्वार्थियों 

दोषों का ज्ञान हो, तो फिर देयों और स्व को 

उसकी शक्ति का दुरुपयोग करने का साहस ही न हो | साहस 
० ०० 

करें तो भी उन्हें सफलता न हो । 


एक और कारणए--- 


एक और वात ध्यान में रखने योग्य है । इस समय देश का 
किसान और मजदूर वर्ग भी इन चुनावों में काफ़ी दिलचस्पी 
ले रहा है । इन समूहों को सुख्यतः हमने स्वयं ही राजनीति की 
ओर आकर्षित भी किया है ओर वास्तव में इन ही का नाम 
देश है | । 

इसमें शक नहीं कि आज्ञ ये समूह पहले से अधिक समम- 
दार हैं | पहले वे मीठी बातों में आकर और नमक-अदायंगी के 
खयाल से एवं कभी लालच आदि के फेर में पड़ कर अपने मत, 
अपने मालिक कहे जाने वाले को ही दे डालते थे । अब उनमें से 
अधिकांश में इतना विवेक और साहस आ गया है कि वे कम से 
कम .'मालिक वर्ग) के चक्कर में नहीं आते । किन्तु द्राविड़ी-प्राणा- 
याम छारा और दूसरे वर्गों से अब भी वे धोखा खा सकते हैं 
और उन्हें वह दिया जाता है। 

इसके मुख्य कारण दो ही हैं। प्रथम तो यही कि वे अपने. 
मत का पूरा मूल्य नहीं जानते | दूसरे, वे प्रचलित चुनाव पढ्ध- 
तियों और उनके सदुपयोग-दुरुपयोग से सर्वेथा अपरिचित हैं। 
उनके इस अज्ञान का लाभ उठा कर ही प्रायः उनके विरोधी 
उन्हें असफल करते रहते हैं । ह 

किन्तु वात यहीं समाप्त नहीं होती। ग़रीब वर्गों के विरोधी 

पहले उन्हें असफल बनाते हैं और जब वें उस असफलता से 


हि 2० 


पेदा हुईं निराशा से प्रभावित होते हैं, अथवा उनका चुना हुआ 
प्रतिनिधि उनके हितों के विपरीत कुछ कहता कप करता है, तब 
वे उन्हें यह सममाने की /वेष्टा करते है कि “जनसत्ता या 
प्रजा सत्ता अव्यावहारिक वस्तुएँ है। इनसे गरीब कोई लाभ 
नहीं उठा सकते। शासन की कला उनके लिये रची ही नहीं 
(्‌ः ० ७०. हैं. 

गई है । इसमें तो एक के वजाय अनेक मालिक वन जाते हैं--- 
किस किस को खुश करके काम बना सकते हो ९” आदि आदि 


इस प्रकार उनका प्रयत्न यह होता है कि वे जनता के सन 
में जनतन्त्रात्मक शासन पद्धति और पतिनिधि संस्थाओं के 
प्रति छृूणा ओर अविश्वास पेदा कर दें। स्वभावतः असफलता 
से निराश और विपक्षियों की कूट चालों से चिढ़े हुए हृदयों 
पर ऐसे अचार का असर होने लगता है। साधारण मनुष्यों 
' की तो बात दूर, हमने अनेक कार्यकतोओं पर ऐसी स्थितियों 
ओर वातों का अभाव होते देखा है । 


ओर यह तो स्पष्ट ही है कि ऐसी चीज़ को निवोध बढ़ने 
देना न केवल देश के साथ पत्युत जनतन्त्र के 
सिद्धान्त के प्रति भी अभिद्रोह करना है । यदि हम वास्तव सें 
जनतंत्रवादी हैं ओर अपने देश को उसके लिये तयार करना 
चाहते है, तो ऐसी बातों का तत्काल श्रतिकार करना हमारा 
कतेव्य है । भोली और भावुक जनता न तो जनतंत्र चला 
सकती है, न जनतंत्रात्मक व्यवस्थाओं से लाभ उठा सकती है। 
वह हमेशा किसी न किसी व्यक्ति वा वर्ग से ठगी जाती रहेगी । 
अतः जनतंत्र का मार्ग परिंष्छृत करने का इसके सिवाय कोई 
(राज मार्ग? नहीं है कि साधारण जनता को राजनीति के व्याव- 
हारिक नियमों की शिक्षा दी जाय | और यह तव तक नहीं हो 
सकता, जब तक कि चुनाव पद्धतियों के उद्देश्य, उनके सफल 
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होने के कारण और साधन तथा उनके असफल होने के रहस्य 
सर्व-साधारण को न बताए जाँय | एक ओर साहित्य द्वारा ऐसे - 
ज्ञान का प्रचार न किया जाय और दूसरी ओर राष्ट्रीय संस्थाओं 
को उनके स्कूल न बनाया जाय | 


किंतु दुभोग्य से हमारे देश के प्रकाशक ऐसी पुस्तकों को 
छूते ही नहीं। अग्रेजी ओर अन्य भाषाओं में इन विषयों पर 
काफ़ी साहित्य है । परन्तु वह इतना महंगा है कि साधारण 
व्यक्ति उससे लाभ नहीं उठा सकता। प्रस्तुत पुस्तक के लिये 
जरूरी सामग्री एकत्र करने को ही हमें ३००) रुपये से ऊपर के 
मूल्य का साहित्य देखना पड़ा। उस में शायद ही कोई ग्रंथ 
२० शिलिंग से कम मूल्य का था। 


यही अवस्था हमारी संस्थाओं की है | हमारी राष्ट्रीय महा- 
सभा ने भी चुनाव पद्धति में एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति 
और अप्रत्यक्ष चुनाव को पसन्द किया है, जो काफ़ी पेचीदा तो 
है ही, जनसाधारण के लिये अधिक उपयोगी भी नहीं है । आज- 
कल कांग्रेस-संगठनों में भ्राय: सदस्य बनाने और चुनाव लड़ने के 
अतिरिक्त कोई काम नहीं होता। ऐसे समय में यदि 770679060ाद्वो 
[२००7८५5००८४४०० अनुपातिक मताधिकार अथवा कोई दूसरी 
उपयोगी पद्धति के साथ रिफ्रेरेण्डस, रिकाल और इनीशियेटिव 
की पद्धतियों को स्वीकार कर व्यवहार में लाया जाता तो लोकमत 
कितनी आसानी से जनतंत्र के लिये शिक्षित एवं तेयार हो 
जाता ? इस समय चुनावों में पेदा हुई जन साधारण और 
मिन्न २ वर्गों की अभिरुचि का, जिसे इस समय एक अवाड्छ- 
नीय आफ़त समभा जा रहा है, कितना अच्छा उपयोग होता ? 
शायद हम इस खस्राप को आशीवोद में परिवर्तित कर 
सकते । अस्तु, 


आयी 

इन तथा ऐसे ही विचारों से प्रेरित हो कर हमने इस पुस्तक 
को लिखने का साहस किया है और यदि यह्‌ इस उद्देश्य की 
पूति में कुछ भी सहायक सिद्ध हो, तो हम अपना श्रस सफल 
समसझेंगे । 

अन्त में हम उन लेखकों ओर, मित्रों का सादर आभार 
सानते हैं, जिनके लिखे ग्रन्थों, सत्परामशे और प्रोत्साहन से इस 
पुस्तक को लिखने सें हमें मद॒द मिली है | इति--- 

नोट:--इस पुस्तक सें जसेनी की चुनाव पद्धतियों का जहाँ 
जहाँ उल्लेख है, वहाँ वह 'नाज़ीवाद' स्थापित होने के पूर्व के 
“जमेन विधान! के आधार पर है। 


आगरा 
१ जून १६३६ ई० विजयसिह पथिकर 


विषय-सूची.. 


की, 
| 
प्रजावाद की पुकार ह 
विपय प्रवेश--राजसत्तावादियों के दाँव पेच--लोकतंत्र 
कैसे असफल बनाया जाता है १--एक प्रधान चालवाजी--आज 
के प्रजातन्त्र-क्या वे जनतंत्र हैं ? .. श्ऋशर 


व 


- आधुनिक मताधिकार 


इद्चलेड में जनता के प्रतिनिधित्व के लिए आन्दोलन--- 
दूसरा आन्दोलन--१८६६ की क्रान्ति--मज़दूरों सें जाग्रति-- 
दो व्यवस्थापिका सभाएँ--ओऔर चालबाज़ियाँ तथा परिणाम 


2 5 22 
गया 


चनाव पद्धतियाँ 


सुधार की आवश्यकता--एक मत पद्धति--हेघ सत पद्धति 
या सेकरड बलट--एकाकी हस्तान्तरित सत पद्धति--हस्तान्तरित 
सत पद्धति--नियंत्रित मत पद्धति--संख्यानुपातिक सतदान 
पद्धांति--इन सब पद्धतियों के विकास का इतिहास--इनके भिन्नर 
रूप-व्यावहारिक पद्धते, ओर आलोचना ***. २६--४०- 





विषय-प्रवेशञञ 
>> मम 


जकल दुनिया भर में प्रजावाद की 
लहर फेल रही है। जिधर देखो, जिस देश में 
जाओ, जहाँ के समाचारपत्र पढ़ो, सवेत्र प्रजा 
का शासन स्थापित करने की उत्सुकता ओऔर 
इस सम्बन्ध में होने वाले प्रयत्नों की गूँज - 
सुनाई देती है। प्रत्येक पढ़ा-लिखा और पढ़े- 
लिखों के संसगे में रहने वाला व्यक्ति प्रजावाद का मतवाला 


दिखाई देता है। 


इतिहास के जानकारों के लिये इस सारी हल-चल में कोई 
नवीनता नहीं है। वे जानते हैं कि इस प्रकार की प्रगतियाँ 
प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में चलती रही हैं। जब से 
प्रजा के हाथ से शासनाधिकार वर्गों और व्यक्तियों के हाथों में 
गये हैं, तब ही से इन प्रयत्नों का इतिहास भी वराबर मिलता है । 
इसमें सन्देह नहीं कि राज्यवादियों ओर सत्तालोलुपों ने प्रजा 
के हृदय से उन स्वर्ण-द्विसों की स्टति को धो डालने का भरसक 
प्रयत्न किया है। वे उसमें सफल सी हुए हैं। हज़ारों वर्षों तक वे 
इश्वर के प्रतिनिधि भी बने रह चुके है। परन्तु फिर भी यह 
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भावना और ये प्रगतियाँ किसी भी झुग में सर्वथा नष्ट नहीं 
हुई । वे वरावर भिन्न-भिन्न रूपों में उद्धत होती रही हैं । 


कारण 


इसके कारण स्पष्ट हैं [संसार में शासक और शासित दोनों 
ही मनुष्य हैं। सबकी शरीर-रचना और प्राकृतिक शक्तियाँ भी 
प्रायः: समान ही होती हैं। आज भी हम देखते हैं कि अवसर 
ओर साधन मिलने पर ग़रीब से ग़्रीव ओर पिछड़े से पिछड़े 
समहों के व्यक्ति अनेक अद्वितीय गिने जानेवाले, सुर्य-चन्द्र ओर 
ईश्वर-पुत्रों से अधिक योग्य एवं विचच्षण हो निकलते हैं । 
यही क्यों, संसार के अधिकांश महापुरुष ऐसे ही व्यक्तियों में 
से निकले हैं । क्या प्राचीन काल के कृष्ण, व्यास, वाल्मीकि, 
क्राइस्ट और- मुहम्मद आदि और क्या आधुनिक थुग के 
कालेंमांक्स, लेनिन, हिटलर, मुसोलिनी आदि सब ऐसे ही वर्गों 
के व्यक्ति थे और हैं । 

इन सब बातों से यही प्रमाणित होता है कि मलुष्य-मात्र 
में स्वतन्त्रमा और शासन की शक्ति स्वाभाविक है। 
मानसिक विकांस न होने से अथवा किसी के दारा उसके मार्ग 
रोक दिये जाने पर वह इस तथ्य और सिद्धान्त को भूल भले ही 
जाय | उसे यह भले ही विल्कुल याद न रहे कि किसी युग में 
उसके पूर्वेज स्वयं ही शासन-शकट चलाते थे और किसी के 
शासन में रहना पशुता का चिन्ह माना जाता था। इतना ही 
नहीं, भले ही वह व्यक्ति ओर समूह हृदय से यह विश्वास करने 
लगा हो कि मेरा अधिकार, शासन करना, शासन के वारे में 
सोचना या उसमें हस्तक्षेप करना नहीं हे । फिर भी आगे-पीछे 

शासन के चारे में,सोचने, उसमें हस्तक्षेप करने और फिर उसे 
हथियाने के प्रयत्न करता ही है । यह दूसरी वात है कि कभी 
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वह उसे धमेरक्षा के नाम पर करता है, कभी जातिरक्षा के नाम 
पर, कभी देश-रक्षा के नाम पर और कभी केवल स्वाधोनता 
के नास.पर । ? 


कप 


ओर वास्तव में ये सिन्न-भिन्न रूप तो उस विस्मति के 
आवरण के ही फल्त हैं। ज़ोर तो मनुष्य की स्वाभाविक, शासन- 
यन्त्र को अपनो इच्छानुसार चलाने की, भावना ही मारती है। 
वही उसमें विद्रोहाग्नि प्रदीप्त करती है। परंतु चूँकि राज्यवादियों 
की कुशिक्षा के फल से वह उसके असली रूप को पहिचानने में 
असम हो जाता है, अथवा दूसरे स्वार्थी लोग उसे उसका दूसरा 
नास रूप वता देते हैं, अतः वह उसे वैसा ही मानने लगता है। 
अन्यथा धर्स के नाम पर वा किसी सामाजिक प्रश्न के नास पर 
क्रान्ति कराने या शासन-विधान बदलवाने में और केवल स्व॒- 
शासन के लिये ऐसा करने सें अन्तर ही क्या होता है ? मूल 
लक्ष्य तो दोनों का अपनी इच्छानुसार शासन-यन्त्र को चलाना 
ही होता है न ? 


तात्पय यह कि यह सनुष्य का प्राकृतिक गुण और उसकी 
सचसे अधिक स्वाभाविक भावना है । यही कारण है कि मनुष्यों 
के स्वयं उसे भूल जाने पर भी कृष्ण के वचन :-- 
८:---- "प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति !” 
के अनुसार मकृति स्त्रयं ही उन्हें शासन यन्त्र को स्वेच्छा- 
नुसार चलाने के लिये प्रेरित करती है एवं इसीलिये अपनी इच्छा 
के विरुद्ध होने वाले शासन से उसे स्वतः क्ञोभ होता है। 
राजसत्तावादियों के दांव पेच 


प्रश्न होता है कि यदि यही बात है, तो आज तो खुले तौर 
पर ये प्रगतियाँ आज़ादी और स्वशासन के नाम पर चल रही हैं 
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फिर क्या कारण है कि आज भी भिन्न-भिन्न धार्मिक, सामाजिक 
एवं आर्थिक प्रश्नों को लेकर लोगों को लड़ाया जाता है ? क्‍यों 
नहीं इन सबको एक ही लक्ष्य पर लाया जाता ? इस प्रश्न का 
उत्तर समभनेवाले के लिए बहुत सरल है। यह तो स्पष्ट ही है 
कि प्रत्येक देश की जनता की उस समय की ओर आंज की स्थिति 
में आकांश पाताल का अन्तर है, जब कि वह जातियों 
77779९४ की शकल में अपना शासन स्त्रयं करती थी । उस समय 
तक न तो लोगों में आजकी सी आर्थिक असमानता थी, न किसी 
वर्ग या दल विशेष को शासन करने का और दूसरों को लूट कर 
बड़े बनने का चस्का लगा था। न जनता अपने स्वशासन के 
अधिकार को भूली थी, न आज की तरह हज़ारों वर्ष शासन- 
कार्य से अलग रख उसे अयोग्य बनाया गया था । आजकल की 
तरह पढ़ाई की परीक्षाएँ पास न करने पर भी व्यावहारिक 
शासन-शिक्षा की बदौलत उसका श्रत्येक व्यक्ति काफी राजनीति- 
विद और समझदार होता था, और इस लिये किसी को उसके 
अधिकारों पर हाथ डालने वा उसे भ्रम में डाल अपना उल्लू 
सीधा करने का प्रयत्न करने का साहस ही न होता था | 


. परन्तु आज की स्थिति सर्वथा दूसरी है।आज कई बर्ग 
ऐसे हैं जो किसी समय शासन कर चुके हैं था कर रहे. हैं, और 
इस लिए उन्हें शासन यंत्र को अपने हाथों में रखने का चस्का 
लगा हुआ है। इसी प्रकार कुछ पंजीपति ओर मध्यम दर्ज के 
वर्ग ऐसे भी हैं, जो यद्यपि शासन नहीं कर चुके हैं, परन्तु या 
तो शासक वर्गों के साथी ओर सहायक रह चुके हैं, अथवा कोई 
उत्पादक कार्य न करके केवल बुद्धि के सहारे उत्पादक समूहों दी 
को भिन्न-भिन्न प्रकार ठगकर- अपनी स्थिति ऊँची बनाए रखते 
हैं। और चूँकि शिक्षा आदि का लाभ भी आज ये ही वर्ग पा 
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रहे हैं, अत: इन ही सें राजनैतिक बुद्धि है। यही कारण है कि 
ये दल पभाय: साधारण जनता के विरुद्ध आपस में मिल जाते है 
ओर उसके असनन्‍्तोष का उपयोग , करने के लिये छोटे सोटे प्रश्नों 
को प्रधानता देकर उसे साथ ले लेते हैं। वे चिद्या और बुद्धि का 
उपयोग आज लोगों को अज्ञानांन्धकार से निकाल, प्रकाश सें 
लाने के लिये नहीं, उनके अज्ञानान्‍्धकार को ओर सघन बनाने 
के लिये करते हैं। वे यदि स्वाधोनता या स्वशासन के लिये भी 
उसका उपयोग लेते हैं ओर इस लिये यदि उन्हें जनता को 
स्वाधीनता संग्राम के लिये आकर्षित करना पड़ता है, तो वे 
उसका चित्र इतता पेचीदा वसाकर उसके सामने रखते हैं कि 
वह उसे कुछ सम्क ही नहीं सकती। उसे दिखाया तो यह 
जाता है कि सब कुछ उसी के लिये किया जा रहा है, परन्तु 
शासन पद्धति ऐसी मांगी, स्वीकार की ओर बनाई जाती है कि 
व्यवहार सें बिचारी साधारण जनता का उसमें कोई स्थान ही 
नहीं रहता । जनता के स्थान पर और उसके नाम पर ये लोग 
स्वयं ही उसके विधाता बन बैठते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक 
देश में भावी स्वराज्य आदि शब्दों की सबेसाधारण की समझ 
में आने योग्य व्याख्या अन्त तक टाली जाती है। 
एक प्रधाव चालबाज़ी 

जनता को उल्लू बनाने की ऐसी चालों में सबसे अधिक 
चातक चाल सत या वोट देने की पद्धति की होती है। वास्तव 
में आधुनिक युग सें इसी पर सब कुछ निर्भर भी है। यही 
कारण है कि बड़े-बड़े राजनैतिक सस्तिष्क इस पद्धति पर ही 
अपनी सत्नसे अधिक शक्ति लगाते आए हैं एवं यही कारण है 
कि इस पद्धति के इतिहास की ऋच तक कितनी दी पुनरावृत्तियां 
हो चुकी हैं। 
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उदाहरण के लिये प्राचीन-काल के ऐसे असंख्य प्रमाण हैं 
कि तत्कालीन प्रजातंत्रों में अत्येक वालिय पुरुष, सत्री को. 
मताधिकार होता था और चुनाव ग्रायः सदा अत्यक्ष होता था । 
परन्तु जब राज्य सत्ता की बुनियाद डालनेवाले मन्ठु आदि ने 
शासन विधान बनाए तो उन्होंने चुने जाने वाले और चननेवाले 
अथाोत्‌ मतदाताओं की योस्यताएँ इस प्रकार स्थिर कीं कि उनके 
अनुसार गरीब या गरीबों के प्रतिनिधि शासन यंत्र के संचालकों 
में प्रवेश ही न पा सकते थे । इस प्रकार उन्होंने एक बे के 
प्रभुत्व की नींब डाल दी । संक्षेप में यही प्राचीन प्रजावाद और 
राज्यवाद के मध्यकालीन संघर्ष के इतिहास का सार है। ओर 
फिर तो धीरे-धीरे ये वर्ग भी ठुकड़े दे दे कर अलग कर दिये 
गए और “कण्टकेनैव कण्टकम्‌” की नीति पर एक वर्ग के 
विरुद्ध दूसरे का उपयोग कर क्रमशः सबको अधिकार विद्दीन 
कर स्वेच्छाचारी शासन के पेर जमा दिये गए। इस पर फिर 
जब कभी असन्तोष अदृम्य हो गया, तो उसी क्रम से थोड़ा 
बहुत प्रतिनिधित्व जनता को दे दिया गया और अवसर मिलते 
ही फिर उसे स्वार्थी राज्यवादियों एवं उनके बनाए हुए 
महात्माओं तथ। धर्म्माचारयों द्वारा छीन लिया गया । 


आज के प्रजातंत्र 


आज के प्रजावाद का इतिहास भी यही अथवा उसी पुराने 
इतिहास की पुनराइति है। उदाहरण के लिए ग्रजाबाद की 
व्याख्या में कहा जाता है कि :-- 
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अर्थात्‌ प्रजाबाद या ग्रजातंत्रीय शासन वही है, जिस पर 
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सारी प्रज॑ का अधिकार हो और जो प्रजा द्वारा प्रजा के लिये 
ही चत्नाया जाता हो । 


किन्तु व्यवहार में स्थिटज़रलेंड और रूस को छोड़कर 
शायद ही किसी देश के प्रजातंत्र को वास्तव सें प्रजा का शासन 
कहा जा सकता है। इन देशों में वास्तविक प्रजा सत्ता न 
स्थापित करने के कारण भी वे ही बताये जाते हैं, जो पहले के 
राज्यवादी बताते आए हैं। आस तौर पर इस सस्बन्ध में दो 
दलीलें दी जाती हैं :--- 


१--यह कि इस प्रकार का शासन छोटे क्षेत्र में ही सम्भव है। 
किसी बड़े देश में यह रूप व्यावहारिक नहीं हो सकता । 


२--यह कि साधारण प्रजा का सीधा प्रतिनिधित्व होने से 
शासन और उ्यवस्थापिका सभाओं में योग्य आदमी नहीं 
पहुँचते ओर इस लिये शासवत नीति कमज़ोर एवं दोष-युक्त 
वन जाती है। 


ये दलीलें अधिक बल के साथ और बहुत काल से दी जाती 
रही हैं और इसीलिये जो लोग बहुधा दूसरों ही के विचारों को 
लेकर बुद्धिमान्‌ बनने के आदी हैं वे ग्रायः इन्हें मान लेते हैं। 
' परन्तु इतिहास और राजनीति के जानकार लोग जानते हैं कि 
ये स्बथा थोथी बातें हैं और लोगों को ग़लत रास्ते पर डालने 
के लिये गढ़ी गई हैं. वास्तव में 'विस्काउण्ट ब्राइस” के शब्दों में 
कहें तो--“व्यावहारिक रूप से अपने क्षेत्र में शासन करने का 
अवसर दिया जाना ही, जनता के लिये प्रजातंत्र शासत चलाने 
की शिक्षा का प्रधान साधन है |”? 

सि० ज्राइस ही इस संबन्ध में आगे कहते हैं: - “पिछड़े हुए 
समूहों में शिक्षा का प्रचार एक वाउछनीय काये है । परन्तु वह 
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उन्हें प्रजातंत्र चलाने के लिये अधिक योग्य बना दे, यह कोई 
आवश्यक बात नहीं है । यही क्‍यों, वह उन्हें और अधिक 
अयोग्य भी बना दे सकती है।” ( मोडर्न डिसौक्रेसीज़ पहला 
भाग पछ्ू० ८६ ) सार यह कि राज्यवादियों की ऊपर वशणित 
बलील सवथा स्वाथपूण और थोथी है। यनान जिन दिनों उन्नति 
के शिखर पर था, उन दिलों वहां प्रत्येक पुरुप-स्त्री को न केवल 
मताधिकार था प्रत्युत वहाँ की सहासभा के अधिवेशन में 
प्रत्येक को जाकर बोलने ओर बहस करने का भी अधिकार था | 
आज जो कहा जाता है कि जितने कम आदमी हों, उतना ही 
काम अच्छा ओर विचारपूर्ण होता है, उसके विपरीत वहां 
गंभीर से गंभीर संधिपत्र॒ तक सात + हज़ार की सभाओं सें 
बहस करके स्थिर किये जाते थे। फिर भी उनकी भाषा और 
उनकी धाराएँ उतनी ही नितिज्ञतामय ओर विचारपूरो होती थीं, 
जितनी कि आज के अच्छे से अच्छे नीतिज्ञों की। ओर समय 
तो इन कामों में आज से भी कम लगता था । अत्त: प्रश्न यह 
है कि यदि उस जमाने की कम शिक्षित एवं अशिक्षित जनता 
ऐसा कर सकती थी, तो अवसर ओर व्यावहारिक शिक्षा मिलने 
पर, शिक्षा और ग्रचार के वैज्ञानिक साधनों से सम्पन्न, आधुनिक 
देशों की जनता बैसा क्‍यों नहीं कर सकती ? 
यह तो रही पुरानी वात, आज भी रूस ने इस चीज़ को 
व्यावहारिक बना कर दिखा दिया है । उसे स्थ्रिटज़रलेंड की 
तरह छोटा देश भी नहीं कहा जा सकता | न ही यह कहा जा 
सकता है कि वहां की केन्द्रीय सरकार कमज़ोर है। क्योंकि जहां 
गत विश्वव्यापी सहासमर के पूवे इंग्लैंड श्रथम श्रेणी की शक्तियों 
में ओर रूस तीसरी श्रेणी की शक्तियों में था, वहां पिछली 
आंति के वाद का रूस आज प्रथम श्रेणी की ओर इंग्लेंड पांचत्रीं 
श्रेणी की सैनिक शक्तियों में आ गया है । 


१ | 
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रही दूसरी दलील, सो उसका मूल आधार तो पहली ही 
दलील है । जब वही कसोटी पर नहीं ठहरती तो यह उठ ही नहीं 
सकती | क्योंकि जैसाकि कहा जा चुका है, कि राजनीति स्कूलों 
में पढ़ी जाने वाली वस्तु नहीं है । वह ऐसे विषयों में से है, जो 
व्यावहारिक शिक्षा द्वारा ही सीखी जा सकती है । यही कारण है 
कि पंजाब केसरी महाराजा रणजीतसिंह और महाराष्ट्र वीर 
शिवाजी आदि अप और कम पढ़े होकर भी सफलंनीतिज्ञ और 
स्वतंत्र शासक हो गए ओर इंग्लेंड तक शिक्षा पाए हुए हमारे 
देशो रांजा आज भी लाडे कज़ेन के शब्दों सें [ ॥9९७ ॥॥ 
80]0१०त ८०४०७ सुनहरी पिजड़ों की घुलबुलें बने हुए हैं । है 

रूस सें भी जब पहले पहल क्रांति करके मज़दूरों ने शासन 
अपने हाथों में लिया, तब पढ़े लिखों ने उनसे असहयोग कर 
उनका मज़ाक जछड़ाना शुरू किया था कि--'देखें, ये लोग केसे 
शासन शकट चलाते हैं ?? परन्तु संसार भर के कूटनीतिज्ञ 
साम्राज्यवादी राष्ट्रों के अपनी सारी शक्ति लगा देने पर भी, 
मजदूरों के अकेले, नवस्थापित राज्य ने जिस प्रकार सफलता 
पूर्वेक इनका सामना कर अन्त सें सारी दुनिया को अपने साथ 
सहयोग करने को वाध्य किया है, वह स्वत: इस वात्त का 
प्रमाण है कि राजनैतिक योग्यता स्कूली योग्यता पर निर्भर 
रहनेवाली वस्तु नहीं है । 


ठीक ऐसा ही उदाहरण स्विटज़रलेंड का है । वहां व्यव- 
स्थापिका सभा के स्वीकृत कर लेने पर ही कोई “विल! क़ानून 
नहीं वन जाता। स्वीकृत हो जाने पर उस पर आस जनता का 
मत लिया जाता है, जिसमें बनजारों की तरह घूमते रहने वाले 
पहाड़ी पशुपालक भी मत देते हैं। इस प्रकार जनता का बहुमत 
जिस स्वीकृत बिल को सिल जाता है वही क़ानून बनता है। 
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इस विधान के फल्ल स्वरूप वहां की जनता ने १८६६ से १८३६ 
तक व्यवस्थापिका सभा के बनाए और स्वीकृत किये हुए 
फ़ानूनों में से ६६ स्वीकार किये ओर २६ बिल अस्वीकार कर 
दिये । उस समय अशिक्षित जनता के द्वारा शिक्षित नीतिज्ञों के 
बनाए इन बिधानों के अस्वीकृत हो जाने पर योरोप में बहुत 
कुछ कहा सुना गया था। आम जनता को इस प्रकार अधिकार 
दिये जाने की निन्‍दा की गई थी ओर उसके भयंकर परिणामों 
के चित्र खींचे गए थे । किसी २ ने तो यहाँ तक कह दिया था 
कि स्व्रिस संध शासन न£-भ्रष्ट हो जायगा। व्यवस्थापिका के 
सदस्य और शासन-विभाग के अधिकारी उदासीन हो जायेंगे। 
आदि आदि । परन्तु पांडित्याभिसानी स्वार्थियों की ये सब भविष्य 
वाणियां भ्ूठी साबित हुई । इतना ही नहीं, कुछ वर्षों के बाद 
उन्हीं नीतिज्ञों को यह मान लेना पड़ा कि “जनता ने उन्हें 
अश्वीकार कर दूरदर्शिता का काम किया था । वे स्वीकृत हो 
. जाते तो उनसे राष्ट्र को बड़ी हानि पहुँचती ।” अस्तु 

इस पुस्तक का विपय प्रजावाद का इतिहास देना नहीं, 
प्रत्युत पाठकों के सामने केवल मतदान को वर्तेमान पद्धतियों के 
भेद और उनके गुणाबगुण रखना है, ताकि प्रजावाद के इस 
महत्वपूर्ण अंग के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाकर वे लाभ 
उठा सकें | अतः अब हम उसी विषय को प्रारम्भ करते हैं । 





आधुनिक मताधिकार 
02७ ५ जा 


इंड्डन्लेंड 

आधुनिक मताधिकार अथायें, उपरोक्त दोनों ( रूस और 
स्विटज़रलेंड ) देशों को छोड़कर, यद्यपि वे सब प्रजातंत्र के ही 
नाम पर जारी हैं, तथापि किसी भी देश में वे पूरे प्रजातंत्रीय 
सिद्धान्त के अब्लुसार नहीं हैं। इसीलिये इन्हें विद्वान लोग प्राय: 
प्रतिनिध्यात्मक सरकारे २€छाटइथयाप्वपएडट (+0एशपा)९॥६ 
कहते हैं। इनके विकास का इतिहास भी कम पेचीदा नहीं है। 
आज तो ये शासन प्रणात्रियां फिर भी किसी हद तक इस नास 
को चरितार्थ करती हैं, परन्तु अपने शैशव काल में तो वे सर्वथा 
विपरीतार्थ वाली थीं | अथौत्‌ नाम के लिये वे प्रजा की प्रतिनि- 
ध्यात्मक संस्थाएं कही जाती थीं, परन्तु वास्तव में होती थीं 
राज्यसत्तावादियों की प्रतिनिध्यात्मक सरकारें । 

उदाहरण के लिए इंगलेंए्ड की पालियामेंट--जो पारलिया- 
मेंटों की माता थी--सब्‌ १८३२ के सुधारों के पहले स्वेधा 
लाढ स्‌ ( जिमीदारों और जागीरदारों ) के प्रतिनिधियों की 
संस्था थी। प्रजा के अन्य वर्गों का उसमें एक भी प्रतिनिधि न 
होता था । 
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१८३२ के सुधारों ने पहले पहल मध्यम वर्ग के कुछ भाग को 
मताधिकार दिया | इसके पहले इंगलेंड का शासन ठीक वैसा ही 
था, जैसा कि सरदारों की प्धानता के युग में मेवाड़ में था। 
खजाने पर राजा का अधिकार था ओर शासन के बारे में वह 
जैसे और जब चाहे आर्डिनेंस निकाल सकता था। हां, जागीर- 
दारों पर वह हाथ.न डालता था ओर इसलिये बे भी खुले मु ह्‌ 
जनता को लूटते थे | व्यापारी वर्ग की भी बुरी दशा थी। प्रायः 
देश भर के लिये आवश्यक कपड़े और मसाले भारत से इंग्लेंड 
जाया करते थे। प्रजा भरपेट परिश्रम करके भी भूखों ही 
मरती थी । 

आंन्दोलन 


आखिर श्रजा ने तंग आकर सन्‌ १६६० ई० में अपने 
प्रतिनिधित्व के लिये आन्दोलन शुरू किया । शासकों ने भी 
अपने स्वभाव के अनुसार इसे दवाने की चेष्टा की । परन्तु इंस 
चेष्टा ने उसे दवाने के वजाय और भड़का दिया । अन्त में सन्‌ 
१६८८--८६ में वहां क्रांति हो गई एवं तब कहाँ जाकर प्रजा को 
थोड़े से प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला | 

परन्तु इस से जनता को लाभ कुछ नहीं हुआ । क्योंकि 
प्रथम तो उस के प्रतिनिधि बहुत थोड़े थे । दसरे उम्मेदवारां की 
योग्यताएँ ऐसी निश्चित की गई थीं कि उस हैसियत के आदमी 
उनके वर्गों में प्रायः मिलते ही न थे और इसलिये उन्हें उन ही 
वर्गों के लोगों में से अपने प्रतिनिधि चुनने पड़ते थे, जो शासकों 
से मिल जा सकते थे ; यथा बड़े २ व्यापारी आदि | 

स्वभावत स्थिति देखकर तीसरे जा्ज के समय में 
जनता ने फिर आन्दोलन शुरू किया। परन्तु इसी समय फ्रांस 
में राज्य क्रांति हो गई | और इसके वाद तो नेपोलियन के युद्धों 
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का तांता ही बंध गया । अधिकारियों ने भी इस स्थिति से ख़ब 
लाभ उठाया। उन्होंने देश की रक्षा के नाम पर गरीबों से 
अपना असन्तोष हृदय में ही दबा रखने की अपील की और 
भावुक जनता सान गई। यह भी विश्वास दिलाए गए कि 
अशान्ति और युद्धों से छुटकारा पाते ही प्रजा के लिये स्वर्ग का 
द्वार खुल जायया । उसे मुँह मांगे अधिकार दे दिये जायँगे। 

परन्तु फ्रांस की क्रांति को धीरे-धीरे चालीस वर्ष बीत गए। 
उसकी फैलाई हुई चिंगारियां भी बुक गई और उसकी स्घूतियाँ 
भी धंदली पड़ चलीं। फिर भी स्वर का हार नहीं खुला । प्रजा 
को कोई अधिकार नहीं दिया गया। यही क्‍यों, शासक बे 
वाले उस “दुःस्वप्न” को मानों भूल ही गए । 

दूसरा आन्दोलन 

विवश हो जनता ने फिर आंदोलन शुरू किया । इस 
आंदोलन की गति भी पहले से तीत्र थो। शासकों ने भी फिर 
एक बार इसे दबा देने की कोशिश की । जनता ने भी छृढ़ता से 
सासना किया । 

इसी बीच फ्रांस में दूसरी राज्य क्रांति हो गई । अधिकारियों 
ने पहले ही की तरह इस अवसर से भी ल्ञाभ उठाना चाहा। 
देश-रक्षा के नाम पर जनता से आन्दोलन रोकने की अपीलें की 
गई। परन्तु अब जनता इन चालों को समझ चुकी थी। 
काठ की हांडी एक ही वार चढ़ती है । इसी लिये उसने आन्दोलन 
को बन्द करने के वजाय क्रान्ति कर डाली, और इसी का 
फल थे १८३२ के सुधार । 

परन्तु ये सुधार भी चालों से खाली न थे। उनमें भा 
सताधिकार इतना संकुचित रक्खा गया था कि किसान, मज़दूरा 

कप 


( एप ) 


ओर कारीगरों के सच्चे अ्रतिनिधियों का शासन यंत्र में घुसना 

प्रायः असम्भव था। हाँ, इस बार जनता के श्रार्थिक कट्ट कम 

करने का विशेष रूप से प्रयत्न किया गया। व्यापार रक्षा के. 

लिये भी नई योजनांऐं की गई । इसी जमाने में भारतीय माल 

पर मनमाने टैक्स लगाकर इंग्लैंड के उद्योग धन्दों को उन्नत 

करने का उपक्रम किया गया। ह 
१८६६ की ऋ्रति 


परन्तु ऐसे उपायों से जनता अधिक दिन शान्त नहीं रह 
सकती । विशेषत: जब कि उसकी आँखों के सामने फ्रांस की 
क्राति हो चुकी थी। और भी कुछ बातें उसे बल देनेबोली हो 
गईं। इस समय पार्लियामेंट में चुनकर जाने वाले तो प्रायः दो 
ही वर्गों ज़िमीदारों और बड़े-बड़े व्यापारियोंके व्यक्ति होते थे, 
परन्तु मताधिकार मध्यम भ्ेणी के लोगों को भी था। 
स्वभावत: हमारे नेशलिस्ट, लिबरल ओर, स्व॒राजिस्ट आदि दलों 
की तरह इंग्लेंड के इन दोनों दलों में प्रतिद्वन्दिता चलती रहती 
थी । अत्येक दल यह चेष्टा करता था कि वह अपना बहुमत बना 
ले, ताकि वह अपने वर्ग के लिये हित कर क़ानून बना सके | 
ओर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रत्येक वर्ग जनता को अपनी 
ओर आकर्षित करने को वाध्य था। अतः स्वभावतः व्यापारी 
बर्ग ने साधारण जनता को अपने पक्ष में लेने के लिये उसके 
मताधिकार का प्रश्न उठाया । “ज्राइट” और “र्लैडस्टन” जैसे 
व्यक्ति इस आन्दोलन के अगुआ बन गए और इस ग्रकार प्रगति 
शीत्र वबलवती हो ग 


इसके फल से १८६७ इस्त्री में फिर सुधार हुए। इस बार 
कारीगरों ओर किसानों के भी एक भाग को मताधिकार मिला । 
परन्तु इसका लाभ भी विशेष रूप से उक्त दो वर्गों को ही 


( १६ ) 


मिलता था। कारण, प्रथम तो उस्सेदवारों की योग्यत्ताएँ ऐसी 
निश्चित कर दी गई थीं कि उस श्रेणी के व्यक्ति इन वर्गों में 
बहुत कम निकलते थे। दूसरे चुनाव पद्धति इतनी व्ययशील 
रक्‍्खी गई कि शरीब बगे जब तक पूर्णतः संगठित न हों, उसका 
पूरा ज्ञाभ न उठा सकते थे। तीसरे, इसी वर्ग के लोग जनता के 
नेता जा गए थे और शब्द जाल द्वारा डसे अपने पंजे में फंसाए 
हुए थे। 


धीरे-घोरे यह स्थिति जनता की दृष्टि में आने लगी । सच तो 
नहीं, कुछ लोग ऐसी चालों को समझने ल्गे। फलत: फिर 
आन्दोलन उठा और १८८४ ई० में पुनः कुछ सुधार हुए एवं 
इस वार किसानों ओर कारीगरों के बड़े काफ़ी भाग को मता- 
घिकार मिल गया । 


सज़दूरों में जाश॒ति 


परन्तु मज़दूरों ओर स्त्रियों की अब भी मताधिकार न था 
ओर चूंकि इज्ञलेण्ड उद्योग प्रधान देश बन चला था और गाँवों 
की जनता निरन्तर कारखानों में भरती होकर मज़दूरों की संख्या 
बढ़ा रही थी, अतः देश का बहुमत अब भी अधिकार-विहीन 
ही रहा | ऐसा करने का मुख्य कारण यह भी था कि शहरों 
में रहने से मज़द्ूर लोग राजनेतिक प्रश्नों को जल्दी सममने 
लग जा सकते थे। गाँवों में तो राजनेतिक ज्ञान को पहुँचते 
काफ़ी समय लगता है ओर इसलिये वहाँ के लोगों के अज्ञात 
का लाभ उठा उपरोक्त वर्ग आसानी से उनके प्रतिनिधि एवं 
नेता बने रह सकते थे । किन्तु शहरों में यह अधिक दिन 
सम्भव न था। यही कारण था कि मजदूरों को मताधिकार 
देने में बराबर टाला-हली होतो रही । 


( हरे० )2 


आखिर इस वर्ग में भी असन्तोष पैदा हुआ, ओर स्त्रियों 
तथा मजदूरों ने भी मताधिकार के लिये आवाज उठाई । इस 
प्रगति को दवाने में भी कसर नहीं रक्खी गई । परन्तु गिरते 
पड़ते अन्त में वह बलवती हो ही गई । और इस प्रकार ३० वर्ष 
से अधिक आयु की स्त्रियों तथा मजदूरों के अधिकांश भाग को 
१६१८ इंस्वी में सताधिकोर मित्र गया । 


परन्तु इस मताधिकार का भी पूरा उपयोग असम्भव बना 
दिया गया । क्योंकि “हाउस आफ़ कामन्स,”? जिसमें इन सब 
दलों के प्रतिनिधि चुने जाते थे, अकेला ही किसी बिल को 
स्वीकार करके कानून नहीं बना सकता था । उसका “हाउस 
आफ़ लाडंस” से भी स्वीकार होना अनिवार्य था। और हाउस 
आफ लाडस में तो चंशानुगत ज़िमीदारों एवं जागोरदारों के ही 
प्रतिनिधि होते हैं। जनता पक्ष के लिये उसमें स्थान न तो पहले 
था, न अब है | 


दो व्यचस्थापिका सभाएंँ 


प्रतिनिध्यात्मक शासन के नाम पर अप्रत्तिनिध्यांत्मक शासन 
या प्रजाबाद के नाम पर वर्गवाद की यह दूपित पद्धति इज्जलेण्ड 
की पालियामेण्ट की ही विशेषता नहीं हैँ । अधिकांश देशों 
में उन देशों में भी, जहाँ प्रत्येक वालिश व्यक्ति को 
मताधिकार प्राप्त है वहाँ भी भिन्न-भिन्न उपायों से वास्तविक 
लोकमत का भ्रभाव शासन पर न पड़ने देने की ऐसी उय- 
चस्थाएँ हैं । 

ऐसे उपायों में से एक अ्रधान उपाय दो व्यवस्थांपिका 
( क़ानून वनानेवाली ) सभाओं की पद्धति है। आम तौर पर 
इनमें से एक साधारण जनता के भिन्न-भिन्न वर्गो' के वा 
सम्मिलित चुने हुए अ्रतिनिधियों से बनी होती है, और दूसरी 


अल्पमत-कम संख्या वाले समूहों के प्रतिनिधियों की । ओर चूंकि 
दुनिया भर में अल्प संख्या धनवानों और भूस्वरामियों की ही है, 
जाति, धर्म आदि के आधार प्र अधिकांश देशों में चुनाव नहीं 
होता, अतः इस दूसरी सभा में वहुमत आम तोर पर राज्यवादियों 
ओर पू'जीपतियों का होता है। यह बनाई ही इसलिए जाती है कि 
यदि जनता के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका सभा शासन यंत्र सें 
कोई ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहे, जिससे बड़े लोगों के 
स्वार्थ को धक्का पहुँचता हो, तो दूसरी उयवस्थापिका सभा उसे अर्वी- 
कार कर देती है। वह उसे तब तक क़ानून नहीं बनने देती, जब 
तक कि वह सर्वथा या अधिकांश सें उसके अनुकूल न बन जाय | 
यही कारण है कि इ“ग्लैंड ओर दूसरे देशों में अनेक बार मजदूरों 
या किसानों के प्रतिनिधियों का बहुमत हो जाने पर भी, वे कभी 
साधारण ग़रीब जनता के लिए वह स्थिति पेदा नहीं कर सके, 
जो बड़ों की बनी हुई है। इस प्रकार कूटनीति पूर्ण चुनाव 
पद्धति की वदोलत नाम के लिए देश के बहुमत या प्रजा के 
हाथ में शासन होने पर भी, सबेत्र प्रायः अल्प-संख्यक सत्ता- 
धारियों की ही तूती बोलती है | 


ओर चालें 


इस के अतिरिक्त और भी बहुत सी चालें सम्पन्न लोगों की 
ओर से अपना फ़ोलादी पंजा शासन पर जमाए रखने के लिए 
चली जाती हैं। गरीबों में से जो व्यक्ति कुछ योग्य निकलता है, 
उसे पद, प्रतिष्ठा, सम्पत्ति आदि देकर खरीद लिया जाता है। 
वह ऊपर से ग़रीवों का सेवक बना रहता है | पू जीपतियों और 
राज्यसत्ता को कोसता रहता है और इस प्रकार ग़रीब का सत्र 
प्रतिनिधि बन जाता है। परंतु जब व्यावहारिक रूपसे कुछ करने 


६ हर...) 
का प्रश्न आता है, तव वह पृ'जीपतियों ओर सत्ता कां ही लाभ 
पहँँचाता है । कभी ग़रीबों की हितरक्षा के अवसर पर वह बीमार : 
हो जाता है और कभी अन्य कारण से अनुपस्थित हो जाता है । 
इस प्रकार लोगों को श्रम में डालकर वह काफ़ी अरसे तक 
प्रतिष्ठा के साथ उनका नेता बना रहता हैं | 


इसके अतिरिक्त वहुत से पू'जीपति या सत्ताधारी स्वयं 
भी जनता का रुख़ देख कभी साम्यवादी ओर कमी कम्यूनिस्ट 
तक वन जाते हैं| धन से ख़रीदे हुए प्रचारक्त और समाचार- 
पत्र तो उनके हाथ में होते ही हैं, अत: उनके बल पर बिना कोई 
त्याग की ठोस सेवा किये, थोड़े से थोड़े समय में वे प्रसिद्ध नेता 
बन जाते हैं । और जनता के मस्तिष्क एवं विचारों का निर्माण 
तो आज कल उपरोक्त दो साधनों से होता ही है | अतः बह भी 
डस पर जल्दी विश्वास करने लग जाती है । 


इसी तरह भिन्न २ आकर्षक और अ्रामक नामोंवाली संस्थाएं 
खोली जाती हैं। आश्रम स्थापित किये जाते हैं। इनमें वैतनिक 
नौकर रक्खे जाते है। उन्हें अच्छे लेखक एवं संगठनकर्ता बनाया 
जाता हैं | हां, इन की संस्थाओं की चोटी अपने हाथ में रक्खी 
जाती है । इनके कार्यकर्ता स्वयं कदाचित्‌ ही किसी व्यवस्था- 
पिकरा के लिये खड़े होते है । उन्हें आवश्यकता ही कया है, जब 
कि भिन्न २ रूपों में उन्हें प्रतिष्ठा के साथ काफ्की घन मिलता है । 
वे केवल निःस्वार्थ सेवा का चोला पहने रहते हैं। यहां तक कि 
सा्वेजनिक सेवाओं और उसके कामों सें भी जनता से कुछ 
व्यय नहीं कराते । ऊपर से कहते हें--“इन ग़रीबों के पास क्या है, 
जो इन से ख़्चे करावें | इनके लिये तो धन इन धनियों से लाना 
चाहिये, जो इन्हीं को लूट २ कर मोटे बने हुए हैं।” भोली 
जनता इन थातों पर मुग्ध हो जाती हे। वह विचारी क्या समझे 


हे. य जि | 


कि इन का वास्तविक ध्येय कुछ ओर है ।श्शर्दित चर्च की संदो 


गोदी सें रक्खा जाय एवं अपने हाथ प्रा से का निल्कुल् ले: 


करने दिया ज्ञाय तो वह पंगु हो जायगा। इसी प्रकार जो समूह 
अपना संगठन, अपनी शिक्षा, अपनी रक्षा ओर अपने भरण-पोषण 
के लिये दूसरों पर ही निरभेर रहता या रक्‍्खा जाता है, उससे 
स्वावलस्व॒ नहीं आ सकता । वह सदा के लिए पर सुखापेक्षी चन 
जाता है । ओर जिस दिन वह स्वतंत्र बिचार का आश्रय लेना 
चाहे, उसी दिन दाता लोग अपनी मुट्ठी चंद ऋर के पलक सारते 
में उसके साथा के संसार को चौपठ कर दे सकते हैं. इसके अति- 
रिक्त, इस विधि से ऐसे संगठनों में काम करने वाले सब 
कार्यकर्ता दाताओं के हाथ में और उनके इंगित पर चलने वाले 
रहते हैं उनका ध्येय वेतन कमाना होता है, ८ कि सेवा । 


इसी हष्ठटि से ऐसे दल गरीबों का संगठन स्वावलस्बन 

आधार पर नहीं करते । अपना धन ख्चे करके करते है। ताकि 
उनके आन्दोलन का उपयोग अपने ल्ास के लिये, जब तक 
आवश्यक हो, कर लिया जा सके ओर फिर जिस दिन इच्छा 
हो, उसे तुरन्त रूतस कर दिया जा सके । यही इस परोपकार 
आऔझोर दया की सावना का रहस्य होता है। ऐसी संस्थाओं का 
राजनैतिक होना ज़रूरी नहीं होता वे विशुद्ध धार्मिक (मिशनरी) 
भी होती है और जो बालचर संघ जैसी अद्ध राष्ट्रीय अथवा 
शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी भी। परन्तु विचारे अशिक्षित गरीब 
इस पेचीदगियों को क्ष्या सम्के ? 


वस इस प्रकार प्रभाव जमा कर चुनाव का अवसर आते हो 
दस के बच मी पु 
उस प्रभाव का उपयोग कर लिया जाता हे ओर दाताओं की 
6 | ० झ 
पसन्द के आदसी चुन लिए जाते है। 


हु 


क ( २४ ) 
यही क्यों, यदि सत्ताधारियों को कहीं टालस्टाय अथवा: 


पोष जैसा व्यक्ति मिल जाता हैं तो वे उसे फ़ौरन अवतार बना 
देते हैं और फिर उसके प्रभाव की दृकानदारी करते हैं। 


इसके अलावा ऐन मौक़ों पर भिन्न भिन्न प्रकार की 
रिशंवतों से मतदाताओं, उम्मेदवारों और प्रचारकों को खरीदा 
जाता है। किसी को पद का, किसी को नौकरी का, किसी 
को ठेके आदि देने का और किसी को व्यापारिक प्रलो- 
भन दिया जाता है । भिन्न २ समूहों और जातियों की 
संस्थाएं बनवा कर उन की बागडोर अपने एजेंटों के हाथों में दी 
जाती है। साधु, महन्तों ओर धर्माचायों को खरीदा जाता हैं । 
समाचार-पत्र खरीदे जाते हैं। अधिकारी मोल लिये जाते हैं । 
शिक्षा संस्थाओं के छारा जनता के मस्तिष्क को विक्ृत कराया 
जाता है | जातियों ओर धर्मों में दलबन्दियां कराई जाती हैं। 
पड़यंत्र कराये जाते हैं । लूटमार ओर मारपीट कराई जाती है। 
छोटे धनवानों ओर मध्यमचर्ग के लोगों को भिन्न २ प्रकार के 
प्रलोभन दे अपने वर्ग और ग़रीब जनता के विरुद्ध ओजार 
बनाया जाता है। 
सार यह कि धन, सत्ता और थधूतंता की त्रिपुटी छारा जो 
कुछ भी होता है, सब किया जाता है, ऐसी अवस्था में क्या 
श्चय हैं यदि साधारण जनता सब कुछ करने पर भी अन्त 
में अपने को असमथ पाती है ? 


परिणाम 


इस स्थित का परिणाम यह हुआ है कि आज प्रत्येक देश 
में पुराने ऋषि, पण्डों, पुजारियों ओर महन्तों की जगह 
[7णए€5ञंणानवों ?2०॥8 ८975 'पिशेतर राजनीतिज्ञों” के दल 
पैदा हो गए हैं। ये लोग प्रत्येक चुनाव में जनता को आकर्षित 


( रेश ) 


करने के लिये नए २ स्वांग रचते हैं और नित्य नए खेल खेलते 
हैं। जनता बिचारी इन चालों को तो समभने में अप्तमर्थ है; 
परन्तु इतना उसे अवश्य विश्वास हो चला है कि ये प्रति- 
निध्यात्मक संस्थाएँ निकम्मी हैं वे उसका कुछ भला नहीं कर 
सकतीं । लोगों का व्यवस्थापिकासभाओं से ही नहीं, 
प्रजातंत्र आदि पर से भी विश्वास उठ चला है। वे प्रायः कह 
उठते हैं कि “इस बेलगाम पजावाद से तो राज्यवाद ही भला ।” 
क्योंकि आख़िर इसमें इन सारे कूट-चक्रों में जो अनन्त धन 
व्यय होता है, वह भी तो भिन्न-भिन्न रूपों में साधारण प्रजा से 
ही वसूल किया जाता है और इसीलिये प्रत्येक शासन-सुधार 
का अनिवाये परिणाम कर-बृद्धि होता है। ओर साधारण प्रजा 
का अशिक्षित व्यक्ति उन पेचीदृगियों को क्‍या समझे, जिनके 
द्वारा प्रजावाद की असफल बनाया जा रहा है। वह तो अपने 
सुख-दुख पर से ही शासन की बुराई भलाई का अनुमान करता 
है ओर इसीलिये प्रजाबाद को कोसने लगता है | 


परन्तु धूर्त सत्तावादी उसकी इस निराशा से भी लाभ 
उठाते हैं । वे उसकी इस धारणा को यह कह कर ओर दृढ़ करने 
की चेष्टा करते हैं कि हम तो पहले ही कहते थे कि “प्रजाबाद 


बुरा है । सर्व-साधारण में शासन करने की योग्यता नहीं 
होती ।” इत्यादि 


ग़नीमत यही है कि साधारण प्रजा में भी अब सब ही मूखे 
नहीं हैं। इस के अतिरिक्त समष्टिवाद के प्रचार ने बहुत कुछ 
लोगों का श्रम दूर कर दिया है और इसलिए अब जहाँ साम्य- 
वादी सरकार स्थापित करना असम्भव है, वहाँ भी लोग निराश 
हो जाने के स्थान पर वर्तमान चुनाव पद्धतियों में ही भिन्न र 
प्रकार के संशोधन कर आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। यही 


की 


कारण हैं कि आज प्राय: अत्येक अजातंत्रीय देश में चुनाव 
'पद्मति के सुधार का आन्दोलन: चल रहा है । 


नए उपाय 


लांगों का अविश्वास, उपरोक्त कारणों से, उ्यवस्थापिका 
सभाओं में इत्तना गहरा हो गया है कि बहुत से देशों में उनके 
सदस्यों को लोग पघ्र॒णा-पूर्वंक 72]पात८/ ]3970 “लुटेरा दल” 
क्‍27]]0208 ० 20709 43055०5 “पजीवादियों के दल के एजेंट” 
92०॥9599 ]228०% 'स्वार्थी टोली” शैछटशावां८०5 भभाड़े के 
टट्ठ” आदि नामों से पुकारते हैं । ( )2ट79ग70त5 ० स्‍08॥70- 
०7४८५ )। 


इतना ही नहीं, व्यवस्थापिकाओं द्वारा और उनके चुनावों 
में उपयोग किये जाने के कारण ही, लोगों की पुलिस, अदालतों 
ओर शिक्षकों तक पर अविश्वास हो गया है और आज प्राय 
सर्वत्र यूनान की तरह यह चेष्टा हो रही है कि इन सबकी 
चोटी सीधी साधारण जनता के हाथ में हो । 

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये योरोप के राजनीति विशारदों 
ने चार नए उपायों का आविष्कार किया हे--]२८८/८॥ 0077 
[मासदाए०, रिट्ट्वी) ॥7व0े. 726950॥०, हमारे देश में तो 
बहुत से शिक्षित तक इन शब्दों से परिचित भी नहीं हैं| इन 
शब्दों की तो बात दूर, वम्बई कांग्रेस में जो कांग्रेस चनावों के 
लिये 57980० 7727४०/७०)४ ४०४८ की पद्धति स्वीकार 
की गई, उसी के सम्बन्ध में कई विद्वान ओर सम्पादक तक 
उस समय यह पूछते देखे गऐ थे कि “सिंग्ल ट्रांसफ़रेब्ल वोट” 
किसे कहते हैं । 


( रे७ ) 


चेँकि हमारा देश भी प्रजावाद के उस्सेदवारों सें से एक 
है और ये सब कठिनाइयां किसी न किसी रूप सें उसके सामने 
भी आने लंगी है और आवेंगी, अतः इस पुस्तक से इसी दृष्टि 
से भिन्न-भिन्न चुनाव पद्धतियों का विवेचन किया जा रहा है 
कि देशवासी इससे ल्ञाभ उठाकर, हो सके तो उन खतरों से 
हक 73 चलें, लिससे न बच कर ओर देशों की जनता ने ६ 
उठाई है । 








सुधार को आवश्यकता 
९,22४ ऋाा 3 


आजकल कानूनों का युग है | कया बुराई और क्या भलाई, 
आजकल सब कुछ क़ानून के नाम पर और क़ानून दारा की 
जाती है । व्यवस्थापिका सभाएँ इन क़ानूनों के घड़े जाने के 
कारखाने है। परन्तु चू'कि सानव समाज सें इस समय बड़े २ 
भेद, उपभेद बतेसान है, जिनके स्वार्थ एक दूसरे से प्रथक्‌ ही 
नहीं, एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं, अतः ' इनसें सदा एक दल नहीं 
रह पाता | कभी किसी दल का वहुसत हो जाता है, कभी किसी 
का। इसीलिए इस व्यवस्थापिकाओं के बनाए कानूनों में भी 
बहुत कम स्थिरता होती है। इस चुनाव में आया हुआ दल एक 
क़ानून को बनाता है और दूसरे चुनाव में विजयी हुआ दूसरा 
दत्त उसे रह कर देता है। 

यही कारण है कि लोग नित्य की इस उधल-पुथल से ऊच 
गए हैं और किसी ऐसे अख्तर की खोज में हैं, जिसके द्वारा इस 
अस्थिर और अनिश्चित जीवन में यत्किख्वित स्थिरता लाई जा 
सके । ओर वह उपाय इसके सिवाय और क्‍या हो सकता है कि 
शासन और व्यवस्था की बागडोर उस साधारण जनता या 
बहुमत के हाथ सें दे दी जाय, जिसके हितों में समानता है | 

इसका एक ओर भी कारण है | आखिर “राज्य” हे क्या ? 
जनता की सामूहिक व्यवस्था के लिये उसकी ओर से बनी और 


( रे२ ) 


बनाई हुई संस्था ही न? वैसी अवस्था में बह संस्था राष्ट्र की 
जनता के मनोनुक्ूूल चलने वाली और उसकी इच्छाओं को ठीक 
व्यावहारिक रूप देनेवाली होनी चाहिये। तव ही चह जनता 
की प्रतिनिधि कही जा सकती है, अन्यथा नहीं । यदि जनता का 
प्रवलल बहुसत किसी देश की व्यवस्थापिकाओं में अल्पसत में 
रहता है, तो यह निश्चित है कि ऐसी सरकार अपने को अजात्तन्त्र 
या अपनी प्रजा की सरकार कह कर संसार को धोखा देती है। 
ऐसी सरकार अधिक दिन तक जनता की विश्वासपात्र एवं 
श्रद्धाभाजन' नहीं रह सकती । पार्टी के अनुशासन के नाम पर 
कोई सरकार या दल अपने व्यवस्थापिका के सदस्यों और उनके 
मस्तिष्क को भले ही ग्रुलाम वना ले, परन्तु जनता की स्वृतन्त्र 
“ब्रिचारशक्ति को कोई सदा के लिये गुलाम नहीं बना सकता। वह आगे 
'पीछे ऐसी सरकार के अनुशासन को भंग करेगी और अशान्ति 
-को जन्म देगी | (७०७:79.-772970677708 ( शासनारूद दल का 
अगले चुनाव में सफल होने के लिये मताधिकार और चुनाव- 
चर आदि के सम्बन्ध में गुप्त चालें चलना--यथा चुनावनन्षेत्रों 
-का पुनर्विभाजनादि ) ओर ])2॥॥ 0756५ ( किसी क्षेत्न में 
किसी एक दल का वहुमत न होने पर परस्पर विरोधी दुल मिल 
-कर समभौते छारा ज्ञिस किसी एक को खड़ा करें ) उस समय 
कुछ काम नहीं आते | अस्तु, 

अब हम प्रत्येक प्रकार की चुनाव-पद्धति ओर उसके गुण 
दोप संक्षेप से पाठकों के सामने रखते हैं । 

सिंग्ल चोद. ( हरदा, ए07४5) 

उसका ध्येय था योग्यतम उस्सेंद्वार का सच वोटरों-मत- 


जय दषोओं के वहुमत से चुना जाना। साथ ही यहं भी कि 
९, ६०६ ५ होने हक 
एक मतदाता को एक ही वोट देने का अधिकार होने से वह 


( रेई ) 


उसका भ्रयोग विशेष विवेक के साथ करे। केवल प्रसन्न करने 
के लिये किसी को न दे दे । ह 
इस पद्धति में प्रत्येक सतदाता (वोटर ) को एक ही मत 
च्यावहारिक किसी एक उस्सेदवार को देने का अधिकार होता 
पद्धति. है| यह सच्‌ १६०० ईं० में पहिले पहल जापान में 
प्रचलित किया गया था। 


प्रारम्भ सें यह कुछ लासदायक सावित हुआ था। परन्तु आगे 
चल कर राजनैतिक सदारियों ने इसे ओर भी हानि- 
कारक चना डाला । इसमें सन्देह नहीं कि यदि एक 
चुनाव क्षेत्र से दो ही उस्मेदवार खड़े हों और सतदाता अपने 
सत का मूल्य जानते हों, तो अधिकांश सत से अधिक योग्य 
व्यक्ति ही इस पद्धति से चुना जा सकता है ओर वह प्रजा के 
चहुमत का प्रतिनिधि हो सकता है, परन्तु आज तो चुनाव क्षेत्र 
इसानदारी के अखाड़े नहीं हैं। आज तो समर्थ उस्सेद्वार 
अपने पक्त के वोटों की संख्या निश्चित कर शेप वोटों को विभा- 
ज्ञित कर देने के लिये चाहे जितने फ़रज्ी उस्सेदवार भी खड़े 
कर देते हैं। उदाहरण के लिये समान लीजिये कि एक चुनाव ज्षेत्र 
में एक धनिक वा सत्ताधीश के पक्षपाती २००० बोटर है और 
कुल क्षेत्र सें ९०००० वोटर है। ऐसी दशा से उक्त अस्‍्मेदवार 
भिन्न भिन्न वोटरों के दल सें लोक-प्रिय ६-७ उस्मेदवार खड़े 
कर देता है । यदि मान लीजिये कि इसके फल स्वरूप सच के 
पाँच-पाँच सो रुपये, जो फीस के जमा कराए जाते हैं, जब्त 
. हो जाँय दो भी तीन साढ़े तीन हज्ञार रुपये का ही सद्ठा 
( जुआ ) होता है जो किसी सम्पन्न व्यक्ति के लिये कठिन. 
नहीं है। 
३ 


आलोचना 


( रें४ ) 


परिणाम यह होता है कि शेष सारे संत इतने उम्मेदवारों 
में चैट कर दो-दो हजार से कम संख्या में रह जाते हैं. और 
धनिक उम्मेदबार अपने निश्चित वोटों से जीत जाता है। इस 
प्रकार यदि इन सब मतों को सच्चे भी मान लें तो भी वह जनता 
या मतदाताओं के बहुमत का प्रतिनिधि नहीं, केबल पंचमांश 
का प्रतिनिधि होता है । और यदि ये 'सत” रुपये के वल से 
वा अधिकारियों के प्रभाव, कर्ज, अहसान, जाति, धर्म या 
रिश्ते के दवाब द्वारा ग्राप्त किये हुए हों, जैसा कि प्रायः होता 
है, तो वह किसी का भी प्रतिनिधि नहीं होता। वह केवल 
मक्कारी और धन का प्रतिनिधि होता है। ओर ऐसा भ्रतिनिधि 
था ऐसे प्रतिनिधियों से बनी व्यवस्थापिका जनता के हिंतें। की 
क्या रक्षा करेगी ? वहुधा इसके फल से एक दल का--वह भी 
प्रजा पर अत्याचार करने वाले दल का--शासन दृढ़ होता है। 
कहीं कहीं इसे “सिंग्ल ट्ांस्परेब्ल वोट” भी कहा जाता है, 
परन्तु वह युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 
सेकण्ड चैंलद (5200000 88.,07 ) 
“सिंग्ल वोट” पद्धति के उपरोक्त दोप को दूर करने के लिये 
स्येय.. से पद्धति का आविष्कार हुआ था। इस का प्रयोग 
फ्रांस, जर्मनी, इटली, आस्ट्रिया, बेलजियम आदि देशों 
में हो चुका है। इसके भिन्न भिन्न देशों में भिन्न २ रूप हैं। 
इसका सुख्य ध्येय यह है कि सफल उसम्मेदवार मतदाताओं के 
. बहुमत से ही चुना जाय । 
इसकी सब से सरल पद्धति यह है कि ग्रत्येक उम्मेदवार के लिए 
प्रत्येक मतदाता को दो बार दो जगह मत देना 
पड़ता है | पहला सत उसका मुख्य माना जाता है 


व्यावहारिक 
ओर दूसरा गोण । इस प्रकार दोनें बार के शत 


-पद्धाच 


( देश ) 


मिलकर जिसके पक्ष सें सबसे अधिक मत आ जाते हैं, वही 
उस्मेदवार चुना जाता है। 

फ्रांस में उम्सेदवार को सफल होने के लिये यह आवश्यक 
होता है कि वह पहिले ही मतदान में बहुमत ग्राप्त करे | अथौत्‌ 
यदि उस चुनाव ज्षेत्र में १०००० बोदू्स हैं। तो उसे ४००० से 
ऊपर पहले मत मिलने चाहियें। परन्तु यदि किसी उस्सेदवार 
को को इतने मत न मिलें, तो दूसरे बेिलट” में उसको ओरों की 
अपेक्षा अधिक मत मिल जाना ही काफ़ी समभा जाता है । 


परन्तु अनुभव से सावित हो चुका है कि यह पद्धति भी पहली 
पद्धति की तरह हो सदोष है। जहाँ कई उसम्मेदवार एक 
ही 'सीट” के लिये खड़े हो जाते हैं,वहाँ यह पद्धति भी 
जनता के हित की रक्षा नहीं करती। जो घण्ित चाले' पहली 
पद्धति को दूषित बनाती है, वे ही इसे भी निकम्मी बना डालती 
हैं। पहली में तो व्यक्ति का ही पतन होता हैं। परन्तु 
इससें ते दलों का भी पतन होता है । क्योंकि किसी 
उम्मेदवार को सफल वनाने के लिये कई दलों का मिज्ञाना आच्र- 
श्यक होता है ओर इसलिये दूसरे दलों से सहयोग करने के 
लिये प्रत्येक दल को किसी सीमा तक अपने सिद्धान्त छोड़ने 
पड़ते हैं। चुना हुआ व्यक्ति भी “सात सामाओं के भानजे” 
की तरह किसी भी दल का सचा प्रतिनिधि नहीं वदे सकता। न 
बह अपने विवेक के इंगितानुसार वहां चहां लोक-हित के लिये 
छुछ कर सकता है, न किसी खास दल के काय-क्रम के अनुसार । 
उसे दुबारा चुने जाने के लिये मतदाताओं का जो दल सत्र से 
अधिक संगठित हो--ओर इस युग मे बह सम्पन्न वर्गों का ही हो 
सकता है--उसी का रालास बना रहना पड़ता है| इसीलिये लोग 
इस पद्धति को घणाह मानने लगे हें । 


आलोचना 


( ३६ ) 


सिंग्ल टांस्फ़रेब्ल चोद 
( एकाकी हस्तान्तरित सत्त ) 
यह एक प्रकार से सेकण्ड बैलट का ही दूसरा रूप है। उपरोक्त 
ध्येय. डिति में जो दो २ वार चुनाव और अतिरिक्त व्यय 
तथा श्रम की कमट पड़ती थी, उसे दूर करने के लिये 
ही इसका आविष्कार हुआ था। इसका उद्देश्य एक ही वार 
हुए चुनाव में “दूसरे बैज्ञट” का कार्य पूरा कर लेना था । 
इसको भी व्यावहारिक रूप देने की कई पद्धतियां हैं। सब से 
व्यावहारिक ये पद्धति यह है कि जितने उम्मेदवार एक पद के लिये 
पद्धति हे? पेमें से जिसे वह सबसे योग्य सममता हे डसे 
वह अपना पहला बोट देकर उसके सामने (१)--चिन्ह 
बना देगा एवं जिसे अथम उसम्मेदवार के सब्बंथा असफल होने की 
अबस्था में बांब्छुनीय समझे, उसका मत देकर उसके आगे (२) 
का चिन्ह वना देगा । इसी अकार और उसम्मेदवारों के लिये 
करता जायगा । 
इस ग्रकार मत ले चुके जाने पर, जिस उस्मेद॒वार के पक्ष में 
सब से कम मत आए हों, उसे असफल घोषित कर दिया जाता 
है ओर उसे मिले मत (२ ) के चिन्ह वाले मतों में सम्मिलित 
कर दिये जाते हैं | इसी क्रम से जिसे या जिन्हें सब से अधिक 
मत प्राप्त होते हैं, .वह या उन्हें सफल हुआ? घोषित कर दिया 
जाता है। 
यह पद्धति पहले पहल न्यूज़ील॑णड ओर न्यू साउथ वेल्स 
में, पहली पद्धति द्वारा होने वाले वोटां के विभाजन 
आलोचना .. 
रोकने के लिये श्रचलित की गई थी । परन्तु इससे 
बह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ | क्योंकि आयः त्रिकोण-संबर्ष में एक 
इल को हराने को दूसरे दो दल मिल जाते थे । किसी सिद्धान्त 


( रे७ ) 


या जनहित का ध्यान नहीं रक्खा जाता था। और अनेक बार 
तो इसी उद्देश्य से दो दलों में विरोध तक करा दिया 
जाता था। 
3, ] छाए 0 (ए५७& १५०7४ ( आलटनेटिव चोट ) 
( या हस्तान्तरित मत पद्धति ) 
इस का ध्येय थोड़े वोटों के मिलने पर भी ऊपर वर्णित चालों से 
ध्येय. शिसी उम्मेदवार को सफल न होने देना है । इस ध्येय 
को यह एक सीमा तक पूर्णो भी करता है। 
परन्तु वोस्तव में यह “सिंग्ल ट्रास्फरेब्ल वोट” का ही दूसरा 
व्यवहार पद्धति रूप या भेद है। अन्तर इतना ही है कि कहीं २ 
“सिग्ल ट्रॉस्फरेब्ल वोट” एक ही दूसरे उस्से- 
वार को दिया जा सकता है, परन्तु 'आलटनेटिव वोट” में यह 
सीमा नहीं है। इश्त पद्धति के अनुसार जिस चुनावन्ज्षेत्र से 
जितने उस्मेदवार चुने जाने हों, उतने ही मत पत्येक मतदाता 
दे सकता है । 
हस्तान्तरित मत पद्धति 


इस पद्धति से ऐसे ही निवाचन-्षेत्रों में काम लिया जाता 
है जहाँ से कई-कई प्रतिनिधियों का निवाचन होने वाला हो। 
अलग-अलग दलों के उम्मेदवार खड़े होते हैं। इस पद्धति 
से हर एक वोटर को यह बताने का मोका दिया जाता है 
कि वह खड़े हुए उस्सेदवारों में से सबसे अच्छा किसे समझता 
है और किन्हें दूसरे, तीसरे और चौथे आदि नम्बरों के योग्य । 
मतदाता जिस उस्मेदवार को सबसे अच्छा सममता है उसके 
नाम के आगे नम्बर १ लिख देता है, इसी तरह दूसरे उस्मेद- 
वारों के नाम के आगे भी वह अपनी पसन्द के अनुसार 
२.३,४ आदि नम्बर लगा देता है । 


( डरे८ ) 
पर्याप्त संख्या 

इस पद्धति में एक बात यह भी समझ लेने लायक है कि 
चुनाव पयाप्त संख्या से होता है, अर्थात्‌ जितने प्रतिनिधि 
जिस ज्ेन्न से चुने जाने जरूरी हों उनमें उस क्षेत्र के मत बरा- 
बर २ वॉट दिये जाते हैं। इस प्रकार वाँटने पर जो संख्या 
निकलती है, बह पर्याप्त संख्या मानी जाती है; यानी उतने बोट 
जिस उस्मेदवार को मिल जाँय वह चुन लिया जाता है। इस 
पद्धति को एक उदाहरण देकर हम ओर भी स्पष्ट कर देते हैं। 
मान लीजिये कि थुक्तप्रांत से अखिल भारतीय महासमिति के 
लिए ४० सदस्यों का चुनाव होना है और प्रांत की ओर से 
चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या ४०० है, उस सूरत सें ४०० 
को ४० से भाग देने पर पर्याप्त संख्या १० आवबेगी | इस हिसाव 
से जिस उम्मेदवार को १० मत सिल जॉँयेंगे वही चुन लिया 
जायगा । 


.&७४ 


विशेष लाभ इस पद्धति में यह है कि इसमें किसी मतदाता 
का मत” बेकार नहीं जाता क्‍योंकि एक उसम्मेदवार को पर्याप्त 
संख्या से अधिक जो मत? मिलते हैं वे रद्द नहीं पर दिये जाते 
बल्कि दूसरे उस्मेदवारों को वह बॉट दिये जाते है | उदाहरण 
के लिये मान लीजिए कि हरिहर नाथ ने जिस उस्सेदवार को 
अपना मत दिया उसको दस मत पहिले ही मिल * चुके हैं तब 
हरिहरनाथ का मत “अतिरिक्त” मत गिना जायगा और वह 
उसके वोटों में जोड़ा जायगा, जिसके नाम पर उसने नस्बर २ 
लगाया है। अगर उसमें भी आवश्यकता न होगी तो १रे, ४थे 
आदि जिसमें भी आवश्यकता समभी जावेगी उसी में जोड़ लिया 
जायेगा। यह प्रक्रिया उस वक्त तक वरावर चलती रहेगी जब 
तक कि पूरे सदस्य न चुन लिए जाँय । 


( २६ ) 
दूसरा सेद्‌ 3.7 छारए3 ता एड ए0पफ 

दूसरा भेद इसका यह है कि २,३,४ आदि नम्बरों का 
ख़याल छोड़कर जितने अतिरिक्त मत बचते है, वे उन उस्मेद्‌- 
वारों को दे दिये जाते है जिनकी पर्याप्त संख्या पूरी होने में बहुत 
थोड़ी कमी रह जावी है।... 
१ दोष 

इस प्रणाली में एक दोष वो यहो है कि इसका उपयोग केवल 
अप्रत्यक्ष चुनाव में हो सकता है। दूसरा यह है कि यदि सत गिनने 
ओर बांटने वाले निष्पक्ष न हुए तो वे सतों को बांटने में काफ़ी 
गड़बड़ी कर सकते हे । तीसरी खराबी यह है कि जो इल 
अधिक संगठित होगा और अपने सत समम बूक कर देगा वद्ी 
इससे ज्यादा लास उठा सकता है। अज्ञान और असंगठित दल 
चहुमत वाला होकर सी हार खा जा सकता है। उदाहरण के 
लिए मान लीजिये कि विहार प्रांतिक कांग्रेस के कुल ६६ प्रति- 
निधि हैं| इनमें ७० जमींदार हैं| ओर विहार प्रान्त को अखिल 
भारतीय महासमिति के लिए केवल १९ सदस्य चुनने हैं । उस 
सूरत में पर्याप्त संख्या ८ होगी । अब सांच लीजिये कि जमींदार 
एका करके अपने सब सद अपने ही आदसियों को देता है और 
दूसरे प्रतिनिधियों से गोण अ्थीत्त्‌ दूसरे-वीसरे आदि नम्वरों के 
मत अपने अआादमियों को दिला देता है तव क्या स्थिति होगी ? 
इसे हम एक नक़शा देकर और भी स्पष्ट करे देते है 
नाम उम्मेदवार किस्म अपने वोट योण छापने गौंण सत किसे दिये 


१ प्रतापसाहू जमांदार & र्‌ २ गांचिन्द 
र्‌ गिरचरसिंह १5 ध् रे २ हरीसिंद 
३ रामसिंद ध २ ६ गोविन्द 
४ हरीसिह ६... २ ४ सोहस्सद्खों 


(४० 


) 


नाम उम्मेदवार किस्म अपने वोट, गौण, अपने गौ मत किसे दिये 
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इस प्रकार व्यापारी जर्मीदार वर्ग 
लिए जायूँगे एवं कांग्रेस ओर किसानों का बहुमत होते हुए भी 
एक २ ही | प्रतिनिध चुना जायगा। कारण स्पष्ट है। व्यापारी 
ओर जमींदार वर्ग के लोगों ने अपने मुख्य और गौण सब- 'मतः 
अपने ही उम्मेदवारों को दिये । परन्तु कांग्रेस ओर किसान सभा 
वालों ने प्रभाव या मुलाहिज़े में आकर अपने मत बांट बिये । 


श्र 


हे 


नर 
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अपने गोण वोट किसेदिये 
जमींदारों को,व्यापारीको 


के तो १० आदमी चुन 


( ४१ ) 


फल इसका भी वही होता है, जो “सिंग्ल ट्रांस्फरेब्ल वोट” का | 
हार जीत इसमें भी किसी सिद्धान्त या जनता के 
बहुमत पर नहीं, प्रत्युत राजनैतिक चालों पर निर्भर 
करती है। उदाहरण के लिए सन्‌ १६२२ इस्त्री में इंग्लैंड के 
मज़दूर-दल को वोटिंग ( मतदान ) में तो अल्प सत मिला था, 
परन्तु “हाउस आफ़ कामन्स” सें बहुमत मिल गया । 


आलोचना 


इसी प्रकार जब सन्‌ १६१६ ई० में इस पद्धति का प्रयोग 
“आस्ट्रेलिया” | की “सीनेट” के चुनात्र में किया गया तो उसका 
परिणाम नीचे लिखे अनुसार आया:-- 


बोद्स सीट्स्‌ 
नेशनलिस्ट ८६०१४८ १७ 
मजदूर और साम्यवादी._ ८१६८८६ १ 
किसान ओर स्वतंत्र १७३२४६ ० 


पाठक देखेंगे कि सज्दूर और साम्यवादी दल को प्रायः 
नेशनलिस्ट दल के वरावर ही सत मिले । फिर भी मजदूर ओर 
साम्यवादियों को एक ही स्थान मिला और नेशनलिस्टों को १७ 
मिल गए । कारण स्पष्ट है। नेशनलिस्टों में सच बड़े २ लोग थे । 
उनके सतदाताओं ने अपने दूसरे, तीसरे, चोथे आदि वोट भी 
उसी दल के लोगों को दिये | परन्तु गरीब वर्गों में से बहुतों ने 
बड़ों को भी खुश रखने को अपने पहले वोट वाट दिये। फल्नतः 
मज़दूरों के पक्त में मत तो काफ़ी आ गए परन्तु असंगठित ओर 
गोण संख्या के होने से बेकार हो गए। 


इन परिणार्ों स अन्दाज्ा लगाया जा सकता हैं कि ये 
5 ७६/ €& ५5 ह ४ िप न ८ ३५ 
पद्धतियाँ कितनी दूपित और चुटिपूर्ण है । फिर अगर मतदाताओं 
आर जउस्सेदवारों की योग्यता के वन्धन विशेष स्वाथ इष्रिसे रद्खे 


० 97%.) 


गए हों, तब तो कहना ही क्या ? उस अवस्था में तो ये पद्धतियां 
प्रसाद के स्थान पर स्राप बन जाती हैं । 


वात €(एश॥एत,87"]9७ ४०77४ 
(दि कयुस्थुलेटिव घोद वा संचित झतर ) 
इस पद्धति का ध्येय अल्पसत को संरक्षण वा उयवस्थापिकाओं 
ध्येय... अपनी अधानता कर लेने काअवसर देना है। हमारे 
देश से भी बम्बई में इस का प्रयोग किया जा रहा है | 


यह केवल उन्हीं चुनाव क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता दै 
व्यावहारिक जहां सम्मिलित निवोाचन प्रथा हो ओर साथ ही 
पद्धति अं एक ही क्षेत्र से कई सदस्य चुने जाते हों। 


उदाहरण के लिए मान लीजिये कि वस्बई से ५ सदस्य असे- 
म्बली के लिए चुने जाते हैं। ऐसी दशा में हरेक मतदाता को 
पांच बोट देने का अधिकार होगा । साथ ही इन बोटों को इकट्टे 
या अलग २ देने का भी उसे अधिकार होगा। अर्थात्‌ वह चाद्दे 
तो पांचों में से प्रत्येक को एक एक दे दे, चाहे एक ही को पांचो' 
दे दे और चाहे किसी को एक ओर किसी को दो | 

परन्तु इस पद्धति का यदि वास्तविक जनता को लाभ मिल 
सकता है, तो तभी मिल सकता है जब कि चुनाव 
जातियों ओर धर्मों के आधार पर न होकर, पेशों (धंधों) 
के आधार पर हो। क्योंकि आज जहां २ जाति या बसे के 
आधार पर सत्तदान वा चुनाव होता है, वहां इस का फल उलटा 
ही देखा जाता है| 

उदाहरण के लिये किसान ओर मजदूर अशिक्तित हैं और 
इसलिए भिन्न २ उसम्मेदवारों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर 
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वे अपने वोट उनमें वांट देते हैं। परन्तु पारसी, क्रिश्चियन, 


आलोचना 


जा 


( ४३ ) 


ऐलोइंडियन आदि शिक्षित वर्ग स्थिति को. समझा कर" अपने 
सब संचित वोट किसी एक को, या अपने र एक + उन्सेदृवोरं: 
को दे देते हैं। चैसी दशा में स्वसावतः बहुमत होते हुए भी किसान 
मजदूर हार जायँगे और ये अल्पसत वाले समूह जीत जायँगे। 


. धन के प्रलोसन, अनुचित्त श्रसाव आदि भी इस पद्धति पर 

५ हें ५ कक « 

असर कर ही सकते हैं। ख़ास कर भारत जैसे देश सें, जहां 

साधारण जनता का सब से बड़ा साग अआज्ञान गते से पड़ा है 

ओर उसका विरोधी भाग चहुत आगे बढ़ा हुआ है, अतः यह 

७5 जे 5 

पद्धति ओरों से अच्छी होते हुए भी अधिक लाभदायक नहीं हो 

सकती । 


कर रे 


साथ ही इसके लिए चुनाव क्षेत्र सी काफ़ी बड़ २ होने 
चाहियें | क्योंकि छोटे ज्षेत्र में यह दुष्प्रयत्तों क्रो प्रोत्साहन दे 
सकती है प्रत्येक आदसी के कई वोटस होने और थोड़े 
दाता होने से किसी सम्पन्न व्याक्ति सें उन्हें खरीद लेने का 
लाज्षच पैदा हो सकता है| 

इस सें कुछ ओर सी दोष हैं। उदाहरण के लिए विचारशील 
छोटे समूहों को अपनी सफलता के लिए इसमें यथासाध्य कम 
उम्मेदवार खड़े करने या होने देने का प्यत्त करना पड़ता हूँ 
ताकि उसके सत चढटें नहीं : दूसरी ओर प्रतिद्वन्दी किसी न किसी 
को खड़ा कर देने का प्रयत्व करते थे । पारस्परिक प्रतिस्पद्धा 
ओर दलवन्दी को भी इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिल्नता है। साथ 
हो कई बार किसी अधिक लोकमिय वर्याक्त को आवश्यकता से 
अधिक सत सिल जाते हैं ओर इसी कारण कई दूसरे ऋ 
उम्मेदवार भी सफलता प्राप्त करते < रह जाते हैं। इस प्रकार 
एक छोर बहुत से सत व्यर्थ जावे है ओर दूसरी आर देश छुछ 
सड्डे सेचकां की सेवा से वछ्ित रह जाता है | 


६ है ४ 


|. 8०) 


कई बार तो प्रतिस्पद्धा अधिक बढ़ जाने पर किसी भी दल 
का प्राघान्य नहीं हो पाता और उसका लाभ सरकार उठा 
लेती है। - | 

फिर सव से बड़ा दोप यह है कि यह प्रथा धनवानें। को 
अपने दल संगठित करने ओर भिन्न २ प्रलोभनों द्वारा लोगों 
को गिराने की ओर सबसे अधिक श्रवृत्त करती है। वे नेशने- 
लिस्ट, लिवरल, स्वराजिस्ट आदि भिन्न-भिन्न नामों के नीचे 
अस्पष्ट ध्येय वाले बड़े-बड़े .दल संगठित करते हैं और उसके 
बल पर स्थानीय लोगों के मत का प्रतिनिधित्व नहीं होने देते । 
नतीजा यह होता है कि प्रत्येक दल को अपना संगठन ऐसा ही 
करने की धुन सवार हो जाती है और फिर वे साधारण जनता 
की न बनाने के लिए नित्य नए नुस्खों का आविष्कार करते 
रहते हैं । 


पतरक्क5ड 70077 797)? ए0०77४८ 5९₹"577% 0४ 
अथवा 
( नियंत्रित मत-दान पद्धति ) 
इसका ध्येय 'संचित मत-दान पद्धति” के दोषों को कम 
ध्येय. करना था । 

इसका प्रयोग भी उन्हीं क्षेत्रों में होता है और हो सकता है, 
व्यावहारिक हाँ एक ही क्षेत्र से सम्मिलित निर्वाचन दावारा 
कई सदस्य चुने जाते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक 
मतदाता को उस संख्या से कम बोट देने का अधि- 
कार होता है, जितने कि उस क्षेत्र से सदस्य चुने जाते हैं । साथ 
ही वह उन मतों में से एक उम्मेदवार को केवल एक ही मत दे 
सकता है, सब इकट्ठे वा एक से अधिक नहीं दे सकता । 


पद्धति 


( ४५ ) 
आलोचना 


इसमें सन्देह नहीं कि इस पद्धति के कारण बहुमत सब की 

सब जगहों ( सीटस ) पर क़ठ्ज़ा नहीं कर सकता। प्रत्येक विचार 

के लोग किसी न किसी रूप में चुन लिये जाते हैं । किंतु 

शेष दोषें। को दूर करने में यह्‌ भी असमथे है। हाँ, इसमें चुने 
हुए व्यक्ति को स्वतंत्रता काफ़ी रहती है। 


पप्जागर07007700957, एजाशरज दर 3 00 
( संख्यान्नुपातिक सतदान ) 


इस पद्कतति का ध्येय उपरोक्त सब पद्धतियें के दोपें को दूर 

कर व्यवस्थापिकाओं में सच्चा लोकसत प्रतिविस्बित 

ध्येय हे, ऐसी स्थिति पैदा करना था। अब तक यह लोक- 
भिय भी काफ़ी है ओर इसका काफ़ी देशों सें प्रयोग हो रहा है । 


यह तरीक्ता सब से पहिले सन्‌ १८४४ इंस्वी में 'डेन्माक! में जारी 
हाल किया गया था। सन्‌ १८४७ में इसे “मि० धोमस” हरे 
5. ले प्रकाशित किया और सन्‌ १५६१ से ''मि० मित्र” 
भी इसके समर्थक हो गए। फिर भी १६ थीं शताब्दी तक इसे 
बहुत कम देशों ने अपनाया था। तब तक डेन्माक से भी इसका 
नियन्त्रित प्रयोग ही होता था। किन्तु १८६० इ० के बाद, 
सभी देशों में प्रचलित सताधिकारों के विरुद्ध असन्तोप फेलने 
लगा तब इसे तेज्ञी से अपनाया जाने लगा। पहले यह स्विस 
कैण्टन्स सें प्रचलित हुआ और फिर वेल्जियस तथा जमंनी 
कुछ रियासतों में | इसके बाद फ्रांस, इटलो एवं इंग्लैंड में इ 
का भ्रीगणेश हुआ ओर आजकल यहाँ बंगाल की योरोपियन 
कान्स्टिटयूऐन्सी से भी प्रयोग सें लाया जा रहा है । 


रा | 


(858: 3) 


चैसे तो इसके प्रायः ३०० भेद हैं। क्‍योंकि प्रत्येक देश की 
सरकार ने अपने २ यहां की स्थिति और अपनी मनन्‍ो- 
वृत्ति के अनुसार परिवत्तेन परिवद्ध न करके इसका 
प्रयोग किया है। परन्तु मूल रूप प्रायः स्वेत्र एकसा 
है। अर्थात्‌ इसका आधार स्थान या वर्ग-विशेषप न होकर राजने- 
तिक विचार माने जाते हैं । भिन्‍न २ नासों और ध्येयों वाले 
राजनैतिक व्यक्ति ही इसमें उम्मेदबार बन सकते हैं, किसी 
जातीय दल वा बे के प्रतिनिधि हो कर नहीं । उनमें स बोटर 
जिसके विचारों को उचित समझे उसे मत दे सकता हैं। प्रत्येक 
मतदाता किसी एक ही उम्मेदवार को एक मत दे सकता है। 
साथ ही चुनाव ज्ेत्र बड़े २ बनाए जाते हैं और प्रत्येक ज्षेत्र से 
कई सदस्य चुने जाते हैं । इससे प्रायः प्रत्येक विचार सरणी 
वाला वर्ग संगठित रूप से मत देकर अपना - एक २ प्रतिनिधि 
सेज सकता है | कहीं २ प्रत्येक मतदाता को सब उस्मेदवारों की 
सूची दी जाती है, जिस पर वह जिसे पसन्द करें, उसके नाम 
के आगे (+) क्रौस का चिन्ह बना देता है । कहीं प्रत्येक राज- 
नेतिक विचार सरणी के अजुगामी उस्मेदवारों के समूहों को मिले 
मत अल्ञग २ गिने जाकर उनमें से प्रत्येक दल के अधिक मत के 
भागी उम्मेद्वार को सफल घोषित कर दिया जाता है । इस 
प्रकार प्रायः सव राजनेतिक दलों का शासन में प्रतिनिधित्व हो 
जाता है। उम्मेदवार के लिए यह भी आवश्यक नहीं है. कि वह 
उसी ज़िले का रहने बाला हो, जहाँ से कि वह चुना जायगा। 


व्यश्वहारिक 
पद्धति 


इस पद्धति की ओर योरोपीय देशों के राजनीतिज्ञों का विशेष 
असम आकर्षण हे । हमारेदेश के भी कुछ नरमदली नीतिज्ञों 
ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है । परन्तु हमें इसमें उतनी 


विशेषताएँ नहीं दिखाई देतीं। न ही यह्‌ न्रुटि-चिहीन कही जा 
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'सकती है | इसकी विशेषता यह बताई जाती है कि इससे दुलब॑दी 

कस होगी और दूपित अलोभनों आदि का सागे बन्द होगा । 

इससें सन्देह नहीं कि यह जाति, धर्म आदि.के स्थान पर 
राजनैतिक विचारों को चुनाव का आधार बनाती हैं. ओर इस 
अंश पे ओरों से उत्कृष्ट कही जा सकती है। परन्तु इतने ही से 
तो चुनाव पद्धति के सारे दोष नहीं मिट जाते। उस्सेदवार चाहे 
किसी जाति था समूह विशेष की तरफ़ से खड़ा न हो, मत- 
दाताओं के तो दल वनाए ही जा सकते हैं ओर स्वार्थ-चश बनाए 
जायंगे | अन्तर इतना ही होगा कि वे जाति या धमे के नाम 
पर न बनाए जाकर राजनैतिक विचार के नाम पर बनाए 
जायेंगे । | 

एक ओर दोष भी ध्यान में रखने योग्य हू ।. आजकल की 
राजनीति सत्य से उतनी ही दूर रहती है, जितना दक्षिणी ध्रूव 
से उत्तरी भू व। हम दिन रात देखते है कि राजनैतिक चुनावों 
में वहुरूपियापत की भरमार रहतो है। इस अखाड़े सें खेलने 
वाले अधिकांश खिलाड़ियों का ध्येय, किसी सिद्धांत या विचार- 
सरणी की विजय की अपेक्षा, अपनी व्यक्तिगत विजय ही अधिक 
होता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति पहले कांग्रेस की ओर से 
खड़ा होने को उत्सुक होता है, परन्तु यदि किसी कारणवश 
उसे उसमें स्थान नहीं मिला तो दूसरे दिन “नेशनलिस्ट पार्टी”? 
में जा घुसता है ओर फिर वहां भी स्थान न मिला, तो 'लिवरल 
दल! में दोड़ लगाता दिखाई देता है। इसी तरह अनेक 'त्रम- 
दृली” समय २ पर कांग्रेस का लेचल लगा लेते हैं जोर कितने ही 
स्वराजिस्ट चुनाव के बाद नरमदल या किसी अन्य दल में जा 
घुसते हैं । है 

यही क्यों, पिछले दिनों जो कांग्रेस साम्यवादी दल को धूम 
मची थी. उस समय के सास्यवादी बनने बालों की ही सूची 
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उठा कर देख ली जाय | उन में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की 
दिखाई देगी, जो अवसर आने पर फ्रांस के “रोब्सपीयरे! की 
तरह साम्यवादियों को फांसी पर लटकाने में सब से ज्यादा 
बाज़ी मार ले जायेगे | है 

छोटे क्षेत्रों में भी इस मनोबृत्ति के नित्य दृश्य देखे जाते हैं। 
एक उपदेशक सनातन धर्म सभा से छूट कर आर्यसमाज में 
नौकरी मिलते ही कट्टर आयेसमाजी बन जाता है और आर्य- - 
समाज का एक नेता या आचाये बनने वालां व्यक्ति, घर में 
कट्टर सनातनी के बराबर छूतछात रखता दिखाई देता है । 

ऐसी स्थिति में केवल राजनैतिक विचारों के आधार पर खड़े 
होने के कारण जनता किसी का अधिक दिन विश्वास करती 
जाय, और साथ ही खड़ा होने वाला व्यक्ति वास्तव में बेसा ही 
आचरण करेगा, जैसा कि वह कहता है, ऐसा निश्चय किसी को 
होना अशकक्‍्य सा है । फिर जब इस आधार पर चुनाव-क्षेत्र या 
ज़िले से बाहर का व्यक्ति भी खड़ा हो सके, तब तो इस धोखे 
से बचने के साधन जनता के लिये और भी कम हो जाते हैं । 
क्योंकि अपने सामने या आस-पास रहने वाले लोगों से तो 
प्रत्येक व्यक्ति परिचित होता है । वे यदि अपने विचारों को 
कृत्रिम जामा पहना कर जनता को धोखा देना चाहें, तो वह 
उसे पहचान जा सकती है । परन्तु यदि खड़ा होने वाला व्यक्ति 
दूरस्थ अंचल का है, तो उसके वारे में सुनी सुनाई वातों पर 
निर्भर रहने के अतिरिक्त मतदाता के लिये ओर कोई मार्ग ही नहीं 
रह जाता | 

रहा सुने हुए ज्ञान का, सो उसकी स्थिति स्पष्ट है। आज 
प्रचार द्वारा कोन से देत्य देवता नहीं वनाए जाते और कोन से 
देवता राक्षसों की श्रेणी में नहीं विठा दिये जाते ? इसी 
स्थिति की वदोलत मुसोलिनी और हिटलर करोड़ों के देवता बने 
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हुए हैं या नहीं ? और आज हमारे देश के चुनावों में क्या होता 
है ? क्‍या अपने अपने उम्मीदवारों के सच्चे गुण दोष उनके प्रष्ठ 
पोषकों द्वारा, जनता के सामने ज्यों के त्यों रक्‍्खे जाते हैं ? 

इसके अतिरिक्त जितनी थुराइयों के लिये दूसरी चुनाव 
पद्धतियों में गुझ्लाइश है, उतनी ही के लिये इसमें भी है। इसमें भी 
बुद्धिशील दल, अ्रगट रूपसे दुल के नास पर न सही, अप्रत्यक्ते रूप 
अपने आदमियों को खड़े कर'सकते हैं। प्रचार द्वारा उन्हें देवता 
का स्थान दे सकते हैं, वोट खरीद सकते हैं और अन्य भावों 
का उपयोग भी कर सकते हैं। 

रहा राजनैतिक विचारों के आधार का प्रश्न, सो अवश्य 
ही वह सम्प्रदायवाद से एक सीमा तक राजनीति को मुक्त 
'करता है, परन्तु बुराई की जड़ तक उसकी भी पहुँच नहीं होती । 
क्योंकि आज जिन देशों में सम्प्रदायवाद राजनैतिक इन्दों का 
आधार नहीं है, वहाँ भी तो इससे कोई मोलिक लाभ नहीं हुआ 
है। उन देशों में भी ओर हमारे देश में भी राजनैतिक दल हैं 
ही | लिचरल, इसण्डिपेण्डेट्स, नेशनलिस्ट, स्व॒राजिस्ट, रिस्पोंसि- 
विस्ट, मजदूर दली--सब राजनैतिक दल ही तो हैं। परन्तु इनके 
व्यावहारिक कार्यो' में साधारण जनता के व्यापक हितों की 
दृष्टि से कया अन्तर होता है ? यदि उनके कार्यों के खातों की 
जाँच की जाय तो पत्ता लगेगा कि व्यावहारिक रूप से उन सब 
के द्वारा केवल उच्च वर्ग को ही सवोधिक लाभ पहुँचा है और 
अशिक्तित जनता को वास्तविक राजनेतिक ज्ञान से वसश्चित रखने 
के पडयन्त्र में वे सब एक हैं। अतः मि० [रेट०प्णंण' का यह्‌ 
कहना ठीक ही है कि “इस पद्धति की वर्दोलत नए-नए राजनेै- 
तिक दल ओर उन के द्वारा जनता को धोखे में डालने वाले नए-नए 
सिद्धांत वाक्य ही बढ़ेंगे । परिशाम में विशेष अन्तर नहीं पड़ेया ।'' 

४ 
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फिर आखिर चुनाव का ध्येय क्‍या है ? 'बनौडेशा? के शब्दों 
में कहें तो “जनसत्ता स्थापित करने की पहली सीढ़ीं व्यवस्था- 
पिकाओं में सब समूहों के हितों का उनकी संख्या के अनुसार 
प्रतिनिधित्व है ।? समूह का हित वास्तव में उसके आथिक हित 
के अतिरिक्त ओर क्या हो सकता है ? मालियों ओर केजड़ों के 
समूहे!। का सम्मिलित ओर सबसे बड़ा हित उनके अपने 
व्यवसाय की उन्नति एवं उसे संरक्षण मिलना है और यह किसी 
लिबरल या डेमोक्रेट के द्वारा नहीं हो सकता । 
आखिर एकतंत्री सत्ता दुनियाँ से क्‍यों उठाई जा रही हैं? 
इसीलिये न, कि वह शासन द्वारा सब समूहें। के हितों की रक्षा 
नहीं कर सकती | यह उसके लिये है भी अशक्य ? पत्येक समूह 
अपने लिये आवश्यक ओर व्यावहारिक संरक्षण स्वयं ही अधिक 
जान सकता है। एक पंसारी यह नहीं जान सकता कि वकीलों एवं 
बकालत की उन्नति के लिए किन-किन वातों की आवश्यकता है ? _ 
ऐसी अबस्था में यदि इस पद्धति से जनता को कुछ तात्विक 
लाभ हो सकता है, तो तभी, जबकि चुनाव और प्रतिनिधित्व का 
आधार राजनैतिक विचारों से पहले विभिन्न धन्धों और पेशों 


को बनाया जाय | 
वास्तत्र में लोगों में सच्ची रामनेतिक बुद्धि और राष्ट्रीयता 


जाम्रत करने का उपाय यही है | चँकि किसी भी धन्धे को किसी 
एक ही जाति या धम के मानने वाले व्यक्ति नहीं करते | अत 

एक धंधा करने वाले विभिन्‍न धर्मो' और जातियों के लोगों 
को अपने स्वार्थ के लिए ही, ऐसा होने पर अपना एक समूह 
बना लेना पड़ेगा और धीरे धीरे अन्य समान हित रखने वाले 
समूहों से मिल कर यही एक विशेष राजनैतिक विचार सरणी 
वाले दल में परिणत हो जायगा | और चूँकि इस प्रकार बने हुए 
राजनैतिक दलों का विकास वैज्ञानिक होगा, अतः उसमें धोखे 

धड़ी की गुल्लायश प्रायः सवेथा नगण्य हो जायगी | 





जनता की सत्ता 
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ऊपर के अध्यायों सें दिये विवेचन से पाठक समझ गये 
होंगे कि आधुनिक चुनाव पद्धतियों के दोपों का भ्श्न उसके 
जन्म-फाल से ही उपस्थित रहा है। उन्हें दूर करने के प्रयत्न 
भी होते रहे हैं, परन्तु सफलता बहुत कम मिली है। 


कारण स्पष्ट है। एक ओर जनसत्ता की भावना प्रवल होती 
जा रही है। साधारण से साधारण जन-समूहों में यह विचार 
पहुँच चुका है कि शासनं-यन्त्र उनकी वस्तु है। ओर आज 
तो शासक भी इस बात को मानने लगे हैं। कहना व्यर्थ है कि 
उनकी यह मान्यता, उन लाखों वलिदानों का ही फल है, जो 
प्रत्येक देश में स्वाधीनता के सच्चे पुजारी युवकों ने किये है। 
परन्तु जिन समूहों और व्यक्तियों में राज्य-सत्ता का सोह गहरी 
जड़ पकड़ चुकां है, वे केवल स्थिति से विवश होकर ही इसे 
मानने लगे है। हृदय से वे अभी झपनी वतेसान स्थिति को 
बदलने के लिये तैयार नहीं हैं । इसीलिए जिस प्रकार विवश 
होकर धीरे-धीरे हज़ारों वर्षो" में, चींटी की चाल से- आगे बढ़ते 
हुए उन्होंने इस जनसत्ता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है, 
उसी विवशता ओर उसी धीमी गति के साध वे उस ओर 
आ्यागे पैर बढ़ाते हैं । 
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दूसरी ओर समाज में आर्थिक भेदभाव इतना अधिक बढ़ 
गया है, ज्ञान का बटवारा इतनी असमानता के साथ हो चुका 
है और शक्ति के पलड़े इतने हल्के एवं भारी द्वी गये हैं कि इन 
सब वातों के बीच के अन्तर को आज सामझजस्थ पर लाना एक 
असाध्य कार्य है । सामञ्नस्य पर लाने की चेष्टा भी नहीं होती। 
जिस ओर से होती है, उस ओर ज्ञान, धन, शक्ति, संगठन सब 
का अभाव सा है। जिधर से नहीं होती और उसका विरोध किया 
जाता है उधर ज्ञान, शक्ति, साधन, अर्थ और संगठन आदि सब कुछ 
हैं।इसी लिये चेट्टा यह की जा रही है कि सब अपने अपने स्थान 
पर जैसे हैं, चैसे ही बने रहें और साथ ही जनसत्ता का नाटक भी 
पूरा कर दिया जाय । भेड़िया, भेड़िया ही बना रहे और बकरी, 
चकरी ही, परन्तु फिर भी दोनों साथ साथ रह सकें ओर एक 
दूसरे को हानि न पहुँचावें | 


परन्तु यह असाध्य-साधन की चेष्टा है। भेड़िया जब तक 
घास खाना न सीखे ओर बकरी को अभक्ष्य न मान ले, तब तक 
उनका साथ किसी 'सरकसः” में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
हां, भेड़ियों के बच्चे निरासिप भोजी बनाए जा सकते हैं । 
आख़िर अपनी प्राकृत अवस्था में कुत्ते, विल्‍ली आदि भी तो 
आमिप भोजी ही थे । परन्तु वे बनाए जा सकते हैं तभी, जब वे 
वैसी ही स्थिति में पेदा हों ओर पोपित किये जांय । ओऔर वह 
स्थिति तव ही आ सकती है, जब कि एक बार शासन बकरियों 
के हाथों में आ जाय । आख़िर वोद्ध लोग भी अनेक आसिप- 
भोजी समूहों को तव ही निरामिप भोजी बना सके थे, जब 
शासन-यर्नत्र उनके हाथ में आगया था| 


ऐसी दशा में उपरोक्त मनोद्ृत्ति को सामने रखते हुए वास्त- 
विक जन-सत्ता का स्वप्न देखना तो म्ग-मरीचिका से प्यास 


( शए ) 


चुमाने को चेष्टा करना है। हां, अधिक से अधिक, जन-सत्ता का 
मारे कुछ परिष्कृत करने ओर साथ ही भरेड़ियों को भी क्रांति 
द्वारा नष्ट करने की नौबत कुछ दिनों और न आने देने के लिये 
शासन यन्त्र को एक 'सरकस' की शक़्ल दी जा सकती है। इससे 
दोनों को लाभ हो सकता है। एक ओर दिल रात अपनी अपनी 
स्थिति के लिये जो संत्रप हो रहा है ओर जिसकी बदौलत ही 
ये सारे सुधार विफल होते जा रहे है, उसमें चहुत कुछ कमी आा 
जायगी और दूसरी ओर शासकों एवं सम्पन्न चर्गों की आयु भी 
काफी बढ़ जायगी | यही क्‍यों, मौत के खतरे से वे. बाहर से 
जायँगे । 
५ स्‍क 
जनसत्ता ओर प्रतिनिधि सत्ता 

किन्तु इस प्रश्न पर विचार करने के पहले हमें जनसत्ता ओर 
प्रतिनिधि सत्ता के बीच के भेद को समझ लेना चाहिए | बहुधा 
लोग अंग्रेजी के शब्द्‌ ])ट270८०४०७ और बेमान प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक (जिनमें ज्ञिस दलका बहुमत हो, उसके हाथ सें शासन 
रहता है ) प्रजातंत्रों, जिन्हें ()।४०:८)॥४ भी कहते है, का एक ही 
रूप सानते ओर बताने लगते है । परन्तु यह भूल है! डेमोक्रेसी 

यूनानी भाषा से अंग्रेजी में आया हे और इसका वास्तविक 

अथे है जन-साधारण-गरीबों के प्रवल चहुमत का शासन ! 
यूनानी भाषा में ))20०४ शब्द का वही अर्थ हे, जो अंग्रेज़ी 
मे' ५]755०७ (मासेक) शब्द का है । आज़ हम उसका अर्थ 
अधिक से अधिक खींचतान कर करें, तो गरीब-अमीर सबका 
सम्सिलित-शासन कर सकते हैं ! 

ऐसी दशा में 'डसोक्रेसी! शब्द तभी चरिताथ होता है 
जब कि शासन विधान की क्रम से कम्त सर्वोच्च ऋदालत सच 
साधारण जनता हो । 


( ४६ ) 
ञ्ञों $ (5 
असमानताओं का संघष 


इन वातों के साथ एक और बात ध्यान में रखने योग्य है । 
वह यह कि यद्यपि आजकल के सभ्य संसार ने भावना की. 
समानता को मान लिया है। वह मानता है कि जनता चाहे 
शिक्षित हो वा अशिक्षित, वह राज्य सत्ता की जननी और 
स्वामिनी है । इसी लिये अनेक देशों में सर्बसाधारण को, जिसमें 
सब से अधिक भाग अशिक्षित जनता का होता है, शासन करने 
वाले ओर शासन यंत्र के लिए विधान वनाने वाले व्यक्ति चुनने 
का अधिकार दे दिया गया है। अर्थात्‌ यह मान लिया गया है 
कि एक अशिक्षित नागरिक भी शासकों को चुनने के लिये 
उतना ही योग्य है, जितना कि एक उच्च शिक्षित | इस प्रकार इस _ 
मामले में सब का समान दरजा है | 


परन्तु व्यावहारिक अथौत्‌ साम्पत्तिकशवा आर्थिक समानता 
को स्थान देने ओर स्वीकार करने में हर जगह आनाकानी की 
जा रही है। इस में संदेह नहीं कि इस वात की न्याय्यता किसी 
युक्ति से सिद्ध नहीं की जा सकती । जनता ने चुनावों पर दिये 
अपने फैसलों के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि उसमें 
विवेक पूर्वक काम और चुनाव करने की योग्यता है। इस प्रकार 
उसने शासकों की कुछ शताब्दियों पहले दीं जाने वाली इस 
दलील को सर्वधा खोखली साबित कर दिया है कि शासन 
सम्बंधी कामों की बुद्धि ओर योग्यता केवल शासक वर्ग में ही 
होती है। ऐसी दशा में, जो व्यक्ति योग्य शासक या क़ानून 
बनाने वाला चुन सकता है या [२९(८:८॥607 में क्रानून के ठीक 
या ग्रलत होने का फैसला दे सकता है, वह शासन ओर क़ानून 
बनाने के लिए अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है। यह वास्तव में 


( ४७ ) 


तके का सज़ाक्न उड़ाना है कि एक आदमी जिस विषय पर मत 
देने को योग्य है, उसी को स्वयं करने सें अयोग्य है | 

इसके अतिरिक्त मनुष्य में समानता की भावना सव से 
प्रमुख है । एक शताब्दी से अधिकसमय हुआ जब 4 0८१ए८९ा]९ 
ने कहा था कि “मनुष्य को स्वतंत्रता से भी समानता अधिक 
प्रिय है, इसलिए यदि मनुष्य की इस भावना को सन्तुष्ट 
कर दिया जाय, तो शान्तिपूवक एक ऐसे राष्ट्र के बने रहने की 
कल्पना की जा सकती है, जिसमें साम्पत्तिक समानता अधिक 
दूर तक॑ न हो ।” 

ए5एफ़ारछ)एप)ए 07 अर्थात्‌ 
( कुनूनों पर लोकमत लेने की पद्धति ) 
जनता की अन्तिम स्वीकृति 
(्>ब्ध्स्केख्ज्आा> 

उस समय की यह मनस्थिति मनुष्यों में आज भी सौजूद है। 
यद्यपि वास्तव में बिना साम्पत्तिक समानताके राजनेतिक वा सामा- 
जिक समानता का विशेष मूल्य नहीं होता | फिर भी हम देखते 
हैं कि जहां मनुष्य के शासन में समानता मिल जाती हैँ, वहां 
वह साम्पत्तिक असमानता के अन्याय को भी काफ़ी सह लेता 
है । स्विटजरलेंड आदि देशों में यही नुस्खा वहां की सामाजिक 
व्यवस्था के लिए अमोघ कवच का काम कर रहा है| इसी 
प्रकार प्रायः शासन में समानता मिलने के कारण ही, हम देखते 
है कि, उन वर्गों के भाग भी शासक-समूह के साथ मिल कर एक 
हो जाते है, जिन्हें राजनैतिक समानता प्राप्त नहीं होती। इसी 
अस्त्र का उपयोग कर सत्तावादी समाज सें नित्य चए दल खड़े 
करते रहते हैं 

इस प्रकार व्यावह्रिक जीवन-नियमों से स्पष्ट हैं कि प्रवाह 
सें बहकर, या छृत्रिस उपायों से पैदा किये संल्कारों के वशीमूत 


( श८ण ) 


कुछ बातों में मनुष्य भले ही स्वतंत्रता, धर्म आदि को सर्वोपरि 
मानता रहे ओर समानता के अश्न को दूसरे दरजे पर रखता 
रहे, परन्तु व्यवहार सें, उसमें समानतां की आकांक्षा और 
भावना ही सब से प्रबल होती है । 


फिर जब, जिन लोगों को मताधिकार दिया गया है, उन ही 
की पसन्द के प्रतिनिधि व्यवस्थापिकाओं सें लेने की नन्‍्याय्यता 
स्वीकार कर ली गई है, तब उस्मेदवारों की योग्यता-विशेषतः 
साम्पत्तिक योग्यता-नियत करने का क्या अर्थ ? मतदाता से यह 
क्यों कहा जाय कि वह अमुक श्रेणी के या इन्कमटेक्स देने 
वाले व्यक्तियों में से ही किसी को चुन सकता है। शिक्षा और 
इनन्‍्कमटैक्स या सम्पत्ति का तो छुछ अविच्छेद सम्बंध है ही 
नहीं । एक घनपति महांमूर्ख हो सकता है और एक दरिद्र अच्छे 
से अच्छा जन सेवक | फिर यदि मतदाता एक दरिद्र या अपने 
समूह के किसी ग़रीब को ही अपना प्रतिनिधि चुनना चाहें,-तो 
इसकी उन्हें स्वतंत्रता क्‍यों न हो ? 


परन्तु जैसा कि हम बता चुके हैं,इन अधिकारों को कोई भी _ 
सत्ता असन्नता से नहीं दे रहे है । इसी लिए भिन्न भिन्न उपायों से 
प्रयत्न यह किया जाता है कि मताधिकार जनता को दे भी दिया 
जाय और व्यक्ति भी ऐसे चुनवा लिये जांच, जो सर्वेथा जनता 
की पसन्द के या उसके वर्ग के न हों। इस का परिणाम स्वभा- 
वतः यही होता रहा है कि व्यवस्थापिकाओं में जो श्रतिनिधि 
पहुँचते थे और पहुँचते हैं, उनमें बहुत कम ऐसे होते थे एवं 
होते हैं, जो वास्तव सें वहां अपने चुनने वालों के मताहुसार 
काम करते हैं| वे प्रायः एक वार चुन लिये जाने के वाद अपने 
सब इक़रारों और जनता के दिये हुए कार्यक्रमों को भूल 
जाते हैं। इतना ही नहीं, वहां बहुत से, धनिकों से रिश्वत 


.( ४६ ) 


ले ले कर उनके अनुकूल क्लानून बना देते । ओर फिर नेतिकता 
की सीसा भंग होने पर तो उस के विकास की सीमा नहीं रहती । * 
मनुष्य विकारों का पुतला है ही । अतः एक की देखा देखी दूसरे 
यह छूत का रोग चड़ी तीत्र गति से फेलता है । 
उधर जब व्यवस्थापिकाओं की आयु समाप्त होने पर आती, 
चालाक प्रतिनिधि लोग जनता के हित का कोई ले कोई 
ऐस प्रश्न उठा लेते, जिसे केन्द्रीय सरकार स्वीकार न करती । 
बस इसी का थे बवण्डर बना डालते। ओर साधारण जनता 
की स्मरण-शक्ति तो बैसे ही क्षणस्थायी होती है, अतः बह भी 
थोड़ा आन्दोलन होते ही वायुमण्डल के प्रवाह में वह निकलती । 
वह उन्हीं धोखेवाज़ प्रतिनिधियों को सच्चे हितू सान बेठती 
ओर फिर उनकी प्रशंसा करने लगती । 
दूसरी ओर,ओऔर सदस्य लोग ऐसे ही किसी प्रश्न को लेकर एक 
दल बना लेते । घोषणाएँ करते कि इस बार हस बहुमत बना 
फर इसी बात को स्वीकृत कराचेंगे । जनता से अपील करते कि 
बस इसी दल के सदस्यों को चुनना ताकि सरकार समम ले 
कि जनता अमुक क़ानून या सुधार के पक्त सें थी। भिन्न-सित्न 
प्रचार साधनों द्वारा इसके लिए जनता को उत्तेज्ञित किया जाता । 
फल यह होता कि जनता फिर भुलावे में आरा जाती ओर मरे लोग 
फिर चुन लिये जाते । शताबच्दियों से प्रतिनिधि संस्थाओं 
सें यही खेल होता रहा है ओर आज भी अनेक देशों में होता है 


इस प्रकार ज्यवस्थापिका सभाएँ कदाचित ही लोकमत फा 
सच्चा प्रतिविस्व प्रमाणित होतीं। इसी लिये अन्त में जनता के 
कुछ सच्चे प्रतिनिधियों ने यह आन्दोलन शुरू किया कि व्यव- 
स्थापिका के स्वीकृत कानूनों पर अन्तिम निर्णय लोकमत द्वारा 
लिया जाना चाहिये । 


( ६० )- 
इस आन्दोलन कां जन्म आधुनिक युग में सब से पहले 


“स्विटजरलेंडः सें हुआ। उघर जनता में व्यवस्थापिकाओं के 
प्रति घोर अविश्वास उत्पन्न हो ही चुका था, अतः यह आनन्‍्दो- 
लन बहुत जल्दी प्रबल बन गया और अन्त में सन्‌ १६१८ ३० 
में वहाँ नियन्त्रित रूप -में “रिफ्रेरेण्डम्‌” की पद्धति प्रचलित 
हो गई । 

सन्‌ १८१६ में इस पद्धति का रूप भी बैसा ही संकुचित 
था, जैसा आरम्भ में ओर सुधारों का रहता आया 
है अर्थात्‌ व्यवस्थापिका जिस क़ानून पर लोकमत 
लेना आवश्यक सममती, उसी पर लोकमत लिया जाता था, 
औओरों पर नहीं । 

इसका परिणाम वही हुआ जो हो सकता था। अर्थात्त्‌ व्यव- 
स्थापिका ऐसे ही क्रानूनों पर लोकमत लेती, जिन पर उसमें 
ओर गवर्नर में मतभेद होता ओर जिनके लिए उन्हें गवनेर के 
असन्तोीप की वला अपने सिर से जनता के सिर पर टालनी 
होती अथवा जिन पर तीत्र मतभेद होने के कारण यह आशंका 
होती कि कुछ सदस्य इस प्रश्न को जनता के सामने उठावेंगे 
ऐसी अबस्था में स्वभावतः इससे जनता की वह आकांक्षा 
पूर्ण नहीं हुई जिसे पूरी करने को उसने इसे स्वीकार कराया 
था। राजनैतिक चालों ने उसके रूप को निरुपयोगी बना दिया। 


इतिहास 


अन्त मे' इस संकुचितता के विरुद्ध आन्दोलन शुरू हुआ । 
जनता ने “रिक्रेरेण्डम” के व्यापक बनाने पर जोर देना शुरू 
किया और कहा कि रिफ्रेरेए्ठस की मांग करने का अधिकार 
जनता के हाथ में होना चाहिये । उसे हक़ होना चाहिये कि वह 
वरिष्ठ सत्ता की तरह जिस क़ानून को चाहे अपनी राय के 
लिये पेश करने की आज्ञा व्यवस्थापिका को दे सके । 


( ६१ ) 


फल यह हुआ कि क्रमश: शासकों को अपना शिकंजा ढीला 
करना पड़ा एवं भिन्न-भिन्न देशों ओर राज्यों में कुछ परिवतेन 
के साथ यह अधिकार जनता को मिल गया। उत्तमें से कुछ 
डदाहरण पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ दिये जाते हैं:-- 


अमेरिका- के कुछ राज्यों में व्यवस्थापिका ओर प्रजा 


दोनों को “रिफ्रेरैण्डम्‌” का आह्वान करने का अधिकार है। 
अर्थात्त व्यवस्थापिका तो जिस क़ानून या उसके अंश पर लोक- 
मत लेना चाहे, ले ही सकती है, परन्तु जनता में से भी किसी 
राज्य में से ४०००, किसी में से ३००० ( जैसा जहाँ नियम है ) 
मतदाता मिलकर चाहे जिस क़ानून के वारे में “रिफ़ेरेण्डम्‌ 
की सांग कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ( जैसे 208, 50. 59॥] 
८(०. ) व्यवस्थापिका के अल्पसत को भी “रिफ़रेण्डम्‌” की मांग 
करने का अधिकार होता है। वहां यदि एक तिहाई सदस्यों के 
हस्ताक्षरों से मांग की जाय, तो सरकार को उसे मानना ही 
पड़ता है। 


जम नी--में मतदाताओं की मांग पर भी रिफ़रैण्डम्‌ लिया 
जाता था और यदि दोनों व्यवस्थापिकाओं से' किसी क्लानून 
पर मतभेद खड़ा हो जाता, अथवा फेडेरेशन के प्रेसिडेण्ट का 
डससे सतभेद होता, तो वह भी स्वेच्छा से ऐसा कर सकता था। 
इस अकार जनता का मांया हुआ 'रिफर रेस्डम्‌! “[२९((ट्मतपा) . 
जतेलावते 9७ 6 एशथापणा 5 ४:४८ 7०००१९? ( जनता के 
आवेदन पत्र द्वारा आदेशित रिफ्नरेंट्डमू ) कहलाता है 
खोर प्रेसीडेर्ट दारा दिहिचित किय्य हुआ फकरटडाउल्शटएथशा 
जीप 0७ पार एट्यंदेसउ! ( समापति द्वारा आहूुत रिये- 
रेण्डम्‌ ) कहलाता हू । 


( ६२ ) 


“आधिक रिफरेण्डम? 
यह इसका दूसरां भेद है। इसके अनुसार व्यवस्थापिकाओं 
की वजट, ख्चे, कर्ज आदि मंजर करने की शक्ति नियन्त्रित 
करदी जाती है | उदाहरण के लिये 0०2०५ (४0०7 में दस 
लाख फ्रांक से अधिक का क़ज़े विना जनता की स्वीकृति के न 
तो सरकार ले सकती है, न व्यवस्थापिकाएँ स्वीकार कर सकती 
। इसी प्रकार कहीं-कहीं वजट की सीसा बँधी हुई है। उससे 
अधिक किसी वर्ष में खचे करना हो, तो वह जनता से स्वीकृति 
लिए विना नहीं किया जा सकता | 367०6 (:४॥(०० मे तो 
बजट भी भ्रति वर्ष उक्त पद्धति छ्वारा जनता से मंजूर कराना 
पड़ता है | | 
“रिक्त रेण्डस” की दरख्यास्त पर भिन्न २ देशों व राज्यों 
मे लीचे दिये हुए क्रम से मतदाताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने 
पड़ते हैं: -- 


जमनी . ४९, स्विटजरलेंड ३०००० 
अमेरिका के राज्य:-- स्विस क्रैण्टन्स:-- 
अकंसास ४५% क वसले १०५०० 
क्रैलञिफोर्निया ४५% जेनेवा ३४६०० 
कोलोरेडो ४५% ल्युसेरने ४८०८० 
मेन और ) ,.. न्युशतेल.. ३००० 
मेरीलेण्ड | $ सेए्ट गाल 9७०५० 
सिसोरी ४ बोद ६235 
मोस्टना ४९%, जुग ४०2 


नेन्नास्का १०%, 
विस्कोन्सिन १०९, 
व्योमिंग.. २४% 


( एररे ) 


आम तौर पर बड़े प्रान्तों या राज्यों मे' ४५३ प्रतिशत और 
छोटे ज़िलों मे' १०% से लगा कर २४% तक मतदाताओ' के 
हस्ताक्षर होने का नियम है 

इन सब पद्धतियों की बदौलत वहां के लोग भारी टेक्सों के 
बोझ से बहुत कुछ बच गए हैं । अब वहां की सरकारों को भी 
ओर व्यवस्थापिकाओं को भी खचे करने सें काफी सावधानी 
रखनी पड़ती है। यही नहीं, इसके फल से राजनैतिक घू'सखोरी 
के भी द्वार बहुत कुछ बन्द हो गए हैं 

पृ 02ए9[5007२7५ ?75४ ]२5४])0ए ४) 
- ऐडवाइज्री रिफरेण्डम 

यह इसका तीसरा भेद है| यह कुछ अनुभव के वाद प्रच- 
लित किया गया है | जिस क़ानून पर जनता में तीत्र मतभेद 
होने की सम्भावना होती है, अथवा जिसके लिये यह आशंका 
होती है कि इस पर [२८(८/८॥०४४ की मांग की जायगी, तो 
व्यवस्थापिका पहले ही उसके मुख्य सिद्धान्त आदि पर लोकमत 
ले लेती है । जब वह स्व्रीक्षत हो जाता है, तब उसके आधार पर 
कानून बनाया जाता है 

आस्ट लिया की विशेषता 

आस्ट लिया में भी रिफ्रेरेरडम को पद्धति प्रचलित हैं। किनन्‍्त 
चहाँ सावेजनिक मताधिकार नहीं ह। रिफ्रेरेट्ड्स भी सब कानूनों 
पर नहीं लिया जाता । हाँ, व्यवस्थापिका के प्रतिनिधियों 
संख्या घटाने-बढ़ाने वाले, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने 


वाले और शासन-विधा[न को बदलने वाले क़ाननों पर रिफ्रैरेएडस 
लिया जाना झनिवायय रक्‍्खा गया है । 


शेप कानूनों में जितन संशोधन होते है, व॑ व्यवस्थापिका 
सें स्वीकृत होने के बाद व्यवस्थापिकाओं को चुनने वाले मन- 
दाताओों फे सामने अन्तिम स्वीकृति के लिये रच्खे जाते हैं । 


( ६४ ) 


सारी जनता या म्यूनिसिपैलिटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि 
के मतदाताओं को इन पर मत देने का अधिकार नहीं होता । 


हाँ, यदि कोई संशोधन एक व्यवस्थापिका में दो वार स्त्री 
कृत हो जाय और फिर भी दूसरी व्यवस्थापिका सहमत न हो 
तो उस पर सार्वजनिक लोकमत्त लिया जाता है। 


यदि पत्येक राज्य का वहुमत ओर सारे देश का सम्मिलित 
बहुमत--दोनों उसके पत्ष में हों तो वह क्रानून वन जाता है और 
गवनर जनरल के पास शाही मंजरी प्राप्तकरने के लिये भेज दिया 
जाता है । रिक्षायंबाए7 गधा छबए०७ ०१, 8778 & 8780 
(2) #€तढागों ढ एगील्व (०ाइताप्रांणाड, 3उिए 23,7, 
९७६०7 /?, 8597, 


परन्तु यह्‌ वात ध्यान में रखने योग्य है कि [२९(७:९7०५७॥ 
की पद्धति को केवल संघ-प्रजातंत्रों ( 7720९7882०९ 508(०७ ० 
[२९०००॥०७४ ) ने ही अपनाया है। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, 
ओर आरस्ट्र लिया ही अब इसके प्रधान ज्षेत्र हैं। जहां नियंत्रित्त 
राज्यसत्ता या दलगत शासन की प्रजातंत्र के नाम पर 
प्रधानता है, वहां इस पद्धति को स्थान नहीं मिल रहा है। 
कारण कि ऐसी सत्ताएँ अभी लोकमत से शासित होने के 
दिन को जहां तक हो सके टालना चाहती है। फल यह है कि 
उन ही में सबसे अधिक असन्तोप भी दिखाई देता है । 

इसका एक मुख्य कारण और भी है। संघ में प्रत्येक रा 
अपनी स्वतंत्रता कायम रखने को उत्सुक रहता है साथ ही वह 
अपने शासन को किसी साथी राज्य से कम उन्नत भी नहीं 
रखना चाहता । इसके विपरीत जिस अकार दो नाटक मंडलियां 
जब गतिस्पद्धों करती हैं, तव अत्येक दूसरी से अच्छा नाटक 
खेल कर जनता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहतो है, ३ 


-( ६४ ) 
प्रकार इनमें से प्रत्येक राज्य उद्योगधन्धों में पू'जी लगाने बॉले- 
और भूमि की उवरेता वढ़ाने वाले जनसमूहों को आकर्षित करने 

लिये अपने राज्य में अधिक सुविधाएँ बढ़ाने को उत्सुक 
रहता है। 

तीसरा कारण इनका व्यापारिक एवं अन्य सव पअकार का 
दिन रात का सम्बन्ध है । एक समान और देश भर के लांकमत 
के समर्थन से बने हुए क़ानूनों द्वारा शासित होने के कारण 
प्रत्येक राज्य की जनता उन्हें अपने ही समझती है । इस प्रकार 
अलग अलग राज्य होने पर भी उनसें ऐक्य एवं एकनराष्ट्रीयता 
की भावना बनी रहती है। 

एक ओर सब से बड़ा लास इस पद्धति का इन राज्यों को 
यह है कि वे छोटे हों चाहे वड़े, अपनी रक्षा के प्रश्न से निश्चित 
रहते हैं; क्‍योंकि सारे देश की जनता स्वयं उनकी रक्षा के लिए 
सब कुछ करने को तैयार रहती है। स्वेच्छाचारी राज्यों की 
प्रजा की तरह वह यह नहीं सोचती कि:-- 

फोउ नृुप होय हमे का हानी। 
चेरी छाँड़ि न होडउव रानी ॥ 

चह तो स्वयं अपने को राज्य की शांसक ओर इसलिये 
उसकी रक्षार्थ ज़िम्मेदार मानती है। यह 'रिफ्रैरेण्डम्‌ः का ही 
प्रभाव है कि संसार मे' चारों ओर क्रांतियों ओर असंतोप का 
चोलवाला होते हुए भो स्विटज़रलेण्ड, अमेरिका आदि में 
जहाँ जितना इस पद्धति का विकास है, वहाँ उतना ही अधिक 
शांति एवं सनन्‍्तोष का साम्राज्य हैं। यद्यपि वहाँ साम्यवादों 
शासन नहीं है, व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने की भी प्रथा हैं. फिर 
भी वहाँ न इतना झसन्‍्तोष है न इतना कप्डपूो मोर दरनिद्र 

घ्‌ 


( देह ) 


जीवन । रिफ्रेरेर्डम! का अंकुश दोनों ही वर्गो' को अपंना- 
अपनी सीमा में रखता है । कह 
यही क्‍यों, वह प्रत्येक संघ के सदस्य राज्य को भी दूसरें 
राज्य पर कुद्रप्टि डालने से रोकने की सब से बड़ी मशीन है। 
देशं भर की जनता से स्वीकृत होने के कारण कोई बड़ें से बड़ा 
राज्य भी छोटे से छोटे राज्य के विधान की उपेक्ता नहीं कर 
सकता । उसे भी सब अपने वरावर का मानने को वाध्य हैं | 
इसके साथ ही जिन देशों में ए१८(८:८०१४७ की पद्धति 
जारी है, वहाँ कभी शासन-यन्त्र के बेकार होने की नोचत नहीं 
आती | यदि व्यवस्थापिकाओं में मतभेद हो तो जनता निर्णय 
दे देती है। इसी लिए इड्शलेंड की जनतां में भी इसके लिये 
आन्दोलन शुरू हैं। फ्रांस ओर इटली में तो इंसका प्रयोग भी 
होने लगा हें । 
इस पद्धति के सम्बन्ध में सेंटगाल के विधान में कहे गये 
शब्द स्वणौक्षरों से लिखे जाने योग्य हैं | कहा गया है कि:--- 
“बरिष्ठ सत्ता, जों सब राजनेतिक अधिकारों का चालक- 
शक्ति है, सारे नागरिकों की सम्पत्ति है और इसलिये जनता को 
अधिकार है कि वह चाहे जिस क्रानून को स्वीकार करे और 
चाहे जिस क़ानून को अस्वीकार कर उसका प्रयोग में आना 
रोक दे” । ( 6908०6 9. 7! ) | 





सफलता की कुजी 
4-६७ ६€5+# 

यह आज योरोप में भी स्ेसान्य बात है कि “रिफ्रेरेण्डम” 
की पद्धति जनसत्ता, के भिन्न-भिन्न अब्ञें! छर जनता की 
स्वराधीनता एवं समांनता की आकांक्षा को पूर्णो करने का स्वेप्रधान 
साधन है, परन्तु साथ ही इसकी सफलता बहुत कुछ इसके 
प्रयोग की उदारता पर है। संकी्ेता के साथ इसका श्रयोग 
विशेष लाभप्रद तो होता ही नहीं, हानिकारक भी हो सकता है। 

आपत्तियाँ 
कहना व्यर्थ है कि जब इस पद्धति का शआविष्कार हुआ, 
पे आपत्तियाँ अं कै >> 

तब इसके विरुद्ध काफ़ी 5 उठाई गईं थीं। आज भी जो 
देश इसे प्रचलित नहीं करना चाहते, वे अनेक आपत्तियों 
उठाते हैं। और चूंकि पाठक, उन्हें सामने रखकर इस पद्धति 
की उपयोगिता अनुपयोगिता के सम्बन्ध में अधिक विदारपृण 
निर्णय पर पहुँच सकते हैं, अतः हम उनमें से मुख्य-मुसख्य यहाँ 
दे रहे हैं। वे इस प्रकार ऐहैं:-- 
१-व्यवस्थापिका के सदस्यों को अपनी ज़िम्मेदारी दालने में 

प्रोत्साहन मिलता है । 
२--रिफ्रे रेण्डस से व्यवस्थापिका सभाओों दी शक्ति छम हा 

जाती है । 


( ७४० ) 


३--जनता को उभार कर चालाक लोग अवांछनीय ओर भयंकर 
क़ानून भी बनवा सकते हैं । 


४--यह चुने हुए प्रतिनिधियों को जनवा के गुलाम बनाता है । 

४--जनता क़ानूनों को समकने और उन पर मत देने के योग्य 
नहीं होती ।... ।क 

६--यह शिक्षितों के कार्य का फ़ैसला अशिक्षितों से कराने 
के समान है । 

७--'रिफ़ रेण्डम्‌? में बहुत कम मतदाता भाग लेते हैं | 


८--साधारण जनता भूल कर सकती है, परन्तु चुने हुए विशेषज्ञ 
प्रतिनिधि भूल नहीं कर सकते | 


६--यह शासन में किसी एक दल की श्रधानता नहीं होने देती 
आओर इसलिये उन्नति की घातक है । 


१०--जनता टैक्स बढ़ने के डर से बड़े-बड़े काम करने की मंजूरी 
... नहीं देती ओर इसलिए-देश उन्नति नहीं कर सकता | 
११--यह पद्धति प्रतिनिधि-शासन की नाशक है | 


पाठक देखेंगे कि इन आपत्तियों में १, २, ४, ४५ 5, ६ 
ओर ११ प्रायः एक ही आशय को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट 
करने वाली हैं । अर्थात्‌ प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन्न ही 
अच्छा है | स्पष्टत: ये आपत्तियाँ प्रतिनिधि .सत्तात्मक वा एक 
बर्ग के शासन के प्रष्ठ-पोषकों छवारा उठाई हुई हैं। फिर भी 
आइये, हम इसमें से प्रत्येक की सचाई भ्ुठाई की परीक्षा करें । 


: (१).यह हम ऊपर वता ही चुके हैं कि वर्तमान प्रतिनिधि- 
तंत्र वा उसके आधार पर बने ग्रज़ातंत्रों एवं नियंत्रित राज- 


( ७१ ) 


तंत्रों में बास्तव में प्रजा का शासन नहीं, बड़े-चड़े घनिकों के 
वे वा शासक वर्ग का शासन होता है।साथ ही यह भी 
ऊपर के अध्यायों में दिये हुए विवेचन से स्पष्ट है कि अति- 
निधि-तंत्र की प्रणाली सब से अधिक बुराइयों को उत्तेजना 
देने वाली है | चूँकि कानून बनाने ओर उसे स्वीकार वा 
अस्वीकार करने की सर्वोपरि सत्ता व्यवस्थापिका के सदस्यों 
के हाथ में होती है, अतः प्रत्येक दल इन सदस्यों सें वहुसत 
अपने पक्ष का चुनवाने ओर इस प्रय॒त्त में सफल न होने पर 
दूसरे वर्गो' वा दलों की ओर से आये हुए सदस्यों को, रिश्वत, 
पद, प्रतिष्ठा, विशेष सुविधाओं आदि द्वारा खरीदने का प्रयत्न 
करता है। प्रतिनिधि लोग भी एक वार चुन लिये जाने पर 
एक निश्चित मियाद के लिये वे लगाम हो जाने के कारण 
अपनी जेबें भर कर अचांछनीय क़ानून बना ओर स्वीकार 
कर डालते हैं, क्‍योंकि उसके बुरे भले फल तो जनता को 
भोगने पड़ते हैं। उनका क्‍या विगड़ता-धचनता है। वे तो अपनी 
व्यक्तिगत स्थिति कुछ बना ही लेते हैं। 

इस स्थिति के फल से जहाँ एक ओर इन व्यवस्थापिकाओं 
में जाने को स्वार्थी ओर चालाक लोग उत्सुक हो, भिन्न-भिन्न 
सिद्धातों की झूठी घोषणाएँ कर जनता को धोखे में डालने के 
लिये उत्साहित होते हैं, वहाँ दूसरे स्वार्धी दल और स्वयं 
सरकारे' वा शासनारूद दल, व्यवस्थापिकाओं का उपयोग अपने 
लाभ के लिये करने फो उतने ही विकारों के शिक्वार बनते हैं। 
वे दिल खोल कर सावेजनिक धन से हुआ खेलते है ओर फिर 
इन खरीदे हुए प्रतिनिधियों से ही भिन्न-भिन्न रुपों में उक्त खर्च 
की मांगे स्वीकृत करा उसे जनता के सिर डालते हैं। जनता 
के हाथ सें एक बार चुन देने पर इन प्रतिनिधियों को ठीछ मार्स 
पर लाने का दूसरे चुनाव के पहले कोई ऋस्त्र नहीं रहता। 


/्पय ७ 


| 


५4 


( ७२ ) 


यही कारण है कि जिस देश की व्यवस्थापिकाएँ जितनी 
'ही अनियंत्रित हैं, वहाँ की व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों को 
उतना ही अधिक व्यय मिलता है, उदाहरण के लिये जहाँ 
स्विटजरलेंड में व्यवस्थापिका के सदस्यों को सफ़ंरखर्च के 
अलावा फी उपस्थिति ५ शिलिंग ( प्राय: ४ रुपये ) एवं काये- 
कारिणी के सदस्यों को १२४) मासिक मिल्नते हैं, वहाँ हमारे 
कार्यकारिणी के सदस्यों को ६००००) से ८००००) वार्षिक तक 
मिलते हैं । 

इस परिस्थिति का फल हम स्वयं अपने देश में भी देख 
रहे हैं। क्या भयानक से भयानक दमनकारी क़ानून हमारी 
व्यवस्थापिकाओं में भारतीय प्रतिनिधियों की ही उपस्थिति में 
स्वीकृत नहीं होते ? क्या आज भी “किसान रक्षक” क़ानूनों के 
नाम पर “जमींदार रक्षक” और “मज़दूर रक्षक! क़ानूनों के 
नाम पर “धनिक रक्षक क़ानून नहीं बनाये जा रहे हैं। भला 
इस प्रकार के ग्तिनिध्यात्मक ग्रजातंत्रों या नियंत्रित राज्यतंत्रों 
का कौन समर्थन कर सकता है ? 


ऐसी अबस्था में ( जैसा कि अब तक के इस पद्धति के प्रयोग 
से भी प्रमाणित हुआ है ) 'रिफ्रेरेण्डम” ने तो उल्टे गैर जिम्से- 
दार व्यवस्थापिकाओं को ज़िम्मेदार बनाया है। क्‍योंकि जब 
स्वार्थी लोगों को मालूम हो जाता है कि अब किसी क़ानून का 
अन्तिम भाग्य निर्णय व्यवस्थापिका के सदस्यों के हाथ में नहीं 
है, तब वेन तो सदस्यों को खरीदने की चेष्टा करते हैं और 
न अपने उस्मेदवार खड़े करने या किसी अप्रत्यक्ष उम्मेदवार 
को सफल बनाने के लिये जनता को धोखे में डालने की | 

दूसरी ओर व्यवेस्थापिका के सदस्य भी प्रत्येक क़ानून 
बनाने या स्वीकार करने के पहले सब बातों पर भलीभाँति 


( ७३ ) 


विचार कर लेते हैं। फिर वे तव ही क़ानून वनाते या स्वीकार 
करते हैं जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि इस की आवश्यकता 
है, वह जनता के लिये हितकर है ओर इसका विरोध जनता 
के बहुमत की ओर से न होगा। 


(२) दूसरी आपत्ति के समर्थक कहते हैं कि राष्ट्र के 
लिये आवश्यक बहुत से खर्चों की महत्ता की साधारण जनता 
नहीं समझ सकती । साथ ही विशेष स्थितियों में तात्कालिक 
कानूनी उपाय इस पद्धति से प्रयोग में नहीं लाए जा सकते । 


इस प्रश्न का उत्तर स्वयं स्विटज़रलैंड का शासन है, जिसमें 
बहुत काफ़ी लम्बे अरसे से इस पद्धति का प्रयोग हो रहा हैं । 
उदाहरण के लिए जूरिच में जनता ने विश्वविद्यालय के ३० लाख 
फ्रांस्स खर्च करने का बिल प्रसन्नता से मंजर कर लिया। 
तमाम बड़ी रेलों को खरीदने की मंजूरी प्रचल बहुमत से दी । 
इसी प्रकार विशेष स्थिति के लिये आवश्यक शक्ति-प्रयोग के 
अधिकार भी जनता ने केन्द्रीय सरकार के लिये स्वीकृत 
कर दिये हैं। हाँ, यदि उनका दुरुपयोग किया जाय नो वे भी 
१रिफ्रेरेश्ड्स! की कसौटी पर घसीटे जा सकते हैं और इससे 
यह लाभ ही है कि सरकार और अधिकारी भी उनका दुरूपयोग 
नहीं करते । 


५; 


445 


इतना ही नहीं, मि० विस्काइण्ट आाइस के शब्दों 
“विशुद्ध-उपयोगी-क़ानून बन ही उस देश में सकते है, जहाँ रिफरे 
रेण्डम की पद्धति जारी हो। क्योंकि जहाँ 'रिप्ररेण्ड्सा की 
पद्धति नहीं होती, झोर व्यवस्थापिका बेलगाम होनी है. वहाँ 


प्रायः स्थे सुधारकों को भी दूसरे दलों का सहयोग प्राप्त झरने 
फे लिये अपने विल में ऐसे संशोधन कर लेने पड़ते है. जिनसे 


३ 
कहे ना 
फट ने 


[। 


( ७४ ) 


वह सदोष हो जाता -है | कई बार तो उसका उद्देश्य ही नष्ट हो 
जाता है-। परन्तु स्विटज़रलेंड में ऐसे पचासों उदाहरण हो चुके 
बे 4 कक ० बिक 

हैं, जिन में जनता ने ऐसे क़ानूनों को सदोप होने के कारण 
नामंज़ूर कर दिया, परन्तु जब दुबारा वे ही विशुद्ध रूप में 
उसके सामने रकक्‍खे गए, तब उसने तुरन्त स्वीकृति दे दी ।” 
( ॥०66मा 72०70०४०७५ ५०.  ) | 


इस प्रकार उपरोक्त विवेचन ही २, ३, ५, ६, ८५, ६, १० 
और ११ वीं आपत्तियों का भी उत्तर दे देता है। क्‍योंकि अनु- 
भव से यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षित कहलाने वाले प्रतिनिधि 
समभोते के लिये वा अधिक चालाक लोगों की नीति में फेँस- 
कर सदोष क्रानून बना और स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु जन- 
साधारण कभी ऐसी भूल नहीं करते और इस श्रकार उनकी 
सामूहिक बुद्धि, शिक्षितों की योग्यता से श्रेष्ठ होती है । 


इसके अतिरिक्त यह आज्षेप तो दुधारी तलवार है। वह 
जिस भ्रकार साधारण जनता पर लागू होती है. उसी प्रकार 
शिक्षितों के लिये भी प्रयुक्त हो सकती है | प्रश्न यह है कि राज- 
नैतिक दलों के आदशे, कार्यक्रम और जान बूक कर शब्दच्छल- 
पूर्ण बनाई गई उनकी बड़ी-बड़ी गम्भीर घोषणएँ कौनसी कानूनों 
से कम जटिल होती हैं ? बे भी तो आजकल के मुहाबिरे के 
अनुसार “राजनैतिक भाषा” में होती हैं । क़ानून को देखकर 
तो साधारण व्यक्ति भी, पूरा नहीं तो कुछ, उसके आशय ओर 
अपने हितों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को समझ सकता है; 
परन्तु उनकी सामग्री के तो सिर या पूंछ-किसी का भी उसे 
पता नहीं लग सकता । ऐसी दशा में राजनैतिक सिद्धान्तों के 
आधार पर दल बना कर उन पर लोकमत लेना भी तो उतना 
ही अनुचित ठहरता है, जितना कि कानूनों पर उनका मत लेना 
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ओर यदि इसके लिए साधारण जनता योग्य है,: तो क़ानूनों- प्र 
मत देने के लिये ओर भी अधिक योग्य हैं। ५.. 52. -: , -. 


रही चौथी आपत्ति सो वह वैसे ही सार-शून्य हैं। जो 
लोग (उ्यवस्थापिकाओं के प्रतिनिधि या उनके पक्तपाती) जनता 

इस अधिकार को “अशिक्षितों की गुलामी” समभते हैं, वे 
यह आपत्ति उठाते समय इस बात को भूल जाते हैं कि न केवल 
उन्हें शिक्तित वनाने वाली संस्थाओं का ख्चे वही अशिक्षित 
जनता उठाती है, प्रत्युत उन्हें चुन कर भी वही भेजती है । यदि 
उन्हें अपनी कृतियों पर उसका सत जानना अपमान जनक सालूम 
होता है. तो उनके द्वारा चुना जाना तो ओर अधिक अपमान- 
जनक है | 


रहा मतदाताओं के ''रिफ्रेरेण्डम” में भाग लेने का प्रश्न 
सो मि० ब्राइस ने स्वयं अपने 30त6770 जिपठ्टादाटांटड 
सामक ग्रन्ध सें कहा हे कि जाँच करने से सुझ्के मालूम हुआ 
कि हमेशा ६० से ८४ प्रतिशत तक मतदाता भाग लेते है । 


प्राय: यही स्थिति साधारण अवस्था में, रूब देशों में 
व्यवस्थापिकाओं के चुनाव भे देखी जाती हू । 


अलबत्ता सोशलिस्ट (सास्यवादी ) आर कम्यूनिस्द (सर्माप्रि- 
चादी) लोगों को यह शिकायत हू कि इस पद्धति से उन्‍झे विचार 
ओर संगठन विशेष नहीं पनप पाते, क्योकि: जनता में उनना 
धसन्तोप ही नहीं बढ़ पावा । 
दकूगसल-शारु  न्‍्यावय्पतदा 
परन्तु वर्गीय शासन फे सतयवाले सदर से आदिया इसलिये 
'(रिफ्ररेणश्ड्स” फे विशद हैं कि बहू बगे शासन था राजमेतिए 
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दुल-बनिदियों को प्रोत्साहन नहीं देता । दलबंदियों या वर्ग-शासन 
अथवा पालियामेण्टरी-गवर्नमेर्ट' की आवश्यकता के सम्बन्ध में 
जब उनसे प्रश्न किया जाता है, तो बे कहते हैं, कि “उससे शासन 
अच्छा होता है | देश की उन्नति होती है !” 


“परन्तु कैसे ?” इस प्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं कि--प्रथम 
तो प्रत्येक दल अधिक लोकप्रिय होने के लिये नए नए कार्यक्रम 
ओर सुधार के प्रश्न जनता के सामने रखता रहता है। दूसरे 
प्रत्येक दल दूसरे की त्रुटियों की आलोचना करता रहता है । इन 
सब वातों से जनता को राजनैतिक शिक्षा मिलती रहती है | फिर 
दल पद्धति में एक दल जो अल्पमत में रहता है, श्रायः विरोधी 
रहता है और उसके भय से शासनारूढ़ूं दूल सदा सतक॑ रह कर 
शासन प्रणाली को ऐसो: रखने की चेष्टा करता है. जिस पर 
विरोधियों को आक्षेप करने का अवसर न मिले। इसी लिये 
पार्लियामेंटरी पद्धति शासन को उन्नतिशील रखने वाली है ।” 


निःसन्देह, साधारण बुद्धि के व्यक्ति को ये बातें अच्छी 
लगती हैं । परन्तु थोड़ा गम्भीरता पूवेक विचार करते ही आधु- 
निक राजनीति से परिचित व्यक्ति स्पष्ट समझ जाता है कि सब 
जनता को भ्रम में डालने के तरीक़े हैं। क्योंकि प्रथम तो जिन-जिन 
देशों में यह पद्धति प्रचलित है, उनमें से किसी में वह शांति 
और उन्नति नहीं दिखाई देती, जो “रिफ़ोरेण्डम” पद्धति को 
मानने वाले देशों में दिखाई देती है । अमेरिका के शासन तक 
में इस पद्धति के प्रयोग के बाद ही स्थिरता आई है। वैसे भी 
आम तौर पर ऐसे देशों में जितने दल होते हैं, वे प्राय: सब 
सम्पन्न वर्गों के ही होते हैं । कोई जुमींदारों का तो कोई कार- 
खानेदारों का। कोई पद्वीधारी शिक्षितों का और कोई अन्य 
बड़े उद्योगों वालों वा व्यापारियों का । इन्हीं वर्गों को सब प्रकार 
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की सुविधाएँ रहती हैं ओर इसलिए ये ही भिन्न-भिन्न राजनैतिक 
सिद्धान्तों की आड़ में अपने दल संगठित कर लेते हैं एवं एक 
दूसरे के विरुद्ध,प्रधानता के लिये लड़ते रहते हैं । 


यही कारण है कि वे साधारण प्रश्नों को लेकर हमारे नेशन- 
लिस्ट और स्वराजिस्ट आदि दलों की तरह एक दूसरे की 
आलोचना भले हो करते रहते हों, गोल-मोल शब्दों में चाहे कुछ 
साम्यवाद जैसे सिद्धान्तों के प्रति भी अनुरक्ति दिखाते रहते हों; 
परन्तु साधारण जनता में वैज्ञानिक राजनीति का प्रचार हो, 
अथवा उसे कुछ प्रभावशाली अधिकार मिलें, ऐसी बात भी 
कोई नहीं करते | अन्यथा फ्रांस और इंगलेंड में तो .चाज तक 
बच्चा-बच्चा राजनीतिज्ञ हो जाना चाहिये धा। सच तो यह है कि 
ऐसे लोग अपने स्वार्थों की रक्षा के लिये ही रिफ़ेरेण्डम का 
विरोध करते हैं। 


धार्मिक और जातीय भेद भांव 


दलबन्दी ही नहीं, जातीय ओर धार्मिक भेद भावों के 
रोगों--जिनका हमारा देश विशेष रूप से शिकार ऐ--को मिटाने 
में भी “रिफ़रेण्डम” की पद्धति 'रामवाण' साबित हुई है।इस 
सम्बन्ध में विस्फाउस्ट प्राइस कहते है किः-- 

“परिफ़रेणश्डस जातीय ओर धार्मिक भेदभादों को राष्रोंय 
में परिणत कर देता ऐ । क्योंकि सब वर्गों' आर दलों के लोगों 
फो मिलफर ऐसे प्रश्नों पर मत देना पड़ता है 'शार उनके लिये 
कास फरना पड़ता ऐै, जो धर्मो' एवं दर्गा' ढी भावना कोर दलों 
फे फार्यक्रम से परे दोते है 
एम जानते £ कि स्थिस-संघ में झनेझ झोर दिनिह् पररपर 


टी हे कप अर 
विरोधी वियार रखने याले समा सम्मिलित है। हाशिन मा 
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ही इस बात से भी कोई इन्कार नहीं कंर सकता कि इन सब में 
एक राष्ट्रीयता की भावना द्वारा, ऐक्य-स्थापित करने का श्रेय 
रिफरेण्डम को ही है। ह 

इस प्रचार का पोषक कोई प्रमाण नहीं मिलता कि रिफ्र-' 
रेण्डम के कारण व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों की योग्यता वा 
उनकी क़दर में कोई कमी आई है अथवा योग्य आदमियों को 
उम्मेदवार बनने में उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता ।” 

( मोडने डिमोक्रसीज़् भाग १ प्र० ४४७ ) 


श्री बालकृष्णु एम० ए०, पी० एच० डी० ( लन्दन ) प्रिंसि- 
पल, राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर, अपनी पुस्तक ( [९7770 ० 
7)070०:४०८७ ) में कहते हैं कि:--“'रिफ़रेण्डम जनसत्ता के 
जहाज़ का मस्तूल है ।** **** यह बुरे क़ानूनों का बनना रोकता 
है । इसने जनता और शासकों के बीच के विरोध और भेदभाव 
को मिटा दिया है। इसने व्यवस्थापिकाओं में होने वाली स्वार्थ- 
परायणता, रिश्वत, कूटनीति ओर दलबन्दी आदि की जड़ काट 
दी है । वह किसी वर्ग या दल के हित के विचार को हटा कर 
देश भर के हिताहित से सम्बन्ध रखने वाले कानूनों को ही 
स्वीकार करता है | यह शासन यंत्र में स्थायित्व लाता है ।' * **** 
अपव्यय को रोकता है ।'****'* जनता को राजनैतिक शिक्षा देने 
का यह प्रधान अस्त्र है। यह जाति और धर्मंगत भेदों को नष्ट 
करता है ओर जनता की रुचि शासन एवं राजनैतिक प्रश्नों में 
बढ़ाता है ।**“ * 'यह अनावश्यक क़ानूनों की ब्रृद्धि रोकता है, 
2 साथ ही यह हिंसात्मक क्रांतियों की सब से बड़ी ढाल 
है। यह प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन की सब बुराइयों को दूर 
करने का अचूक नुस्खा है ।''*““सब से बड़ी बात यह है कि 


( ७६ )9) 
इसमें भिन्न-भिन्न परस्पर विरोधी (ग़रीच-अ्मोर, धनिक, मज़दूर 
आदि) समूहों को मिलाने की अद्भुत शक्ति है ।” ( अध्याय ६ 
प्र० ६१-६२ )। 

मि० एम० हिल्टी कहते हैं:-- 

“रिफ़रेण्डस द्वारा बने हुए क़ानून दुगने लोक-प्रिय होते हैं 
इसके द्वारा लोग स्वतः ही क़ानून की बारीकियाँ समभने लगते 
हैं । “साथ ही व्यवस्थापिकाओं को भी न केवल अपने 
धविल' ( क़ानूनों के मस्विदे ) संक्षिप्त बनाने पड़ते ई, प्रत्युत इतनी 
सरल ओर सीधी भाषा सें भी बनाने पड़ते है, कि सर्वे साधारण 

उन्हें भलीभाँति ससम लेते 

यह लोगों में देश प्रेम बढ़ाता है***' ओर मतदाताओं 
में दायित्व की भावना को जाग्रत करता हैँ ।**** यह शासक 
वर्ग में जनता को उल्लू बनाकर उस पर अधिकार रखने की 
धआाकांज्षा के स्थान पर सहयोग आर सेवा द्वारा अपना अस्तित्व 
रखने की भावना पैदा करता है ।" 

( )2लूगणजएरॉ+ एालायापैणा ।'. | 75 ' 


छू. 


इन उद्धरणों से पाठक समझ सकते हूँ कि 'रिफ्रेण्डस' दे 
विशरोधियों की दलीलें कितनी स्वार्धपृण एवं लचर है आर 
पद्धति बास्तव में कितनी उत्कृष्ट हू । 

उ्यावयहारियझ रूप 

प्रत्येक फ़ानून, जब उ्यवस्थापिझा में स्वीक्मतन है जाता है 
तो वह सरफारी ध्यखवार में प्रकाशित दर दें: किलो पी रोमिलों 
फे पास भेज दिया जाता हू । छझिले की कॉसिले इसरं 
ग्राम पंचायतों में घेटवा देती है | इस पर होझस 
पी ३ मास या ६५ दिन की भियाद दी जातीएहँ : 
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इस ६० दिन की मियाद में यदि ३०००० नागरिक या ८ जिले 
मिलकर रिफ़रेण्डम की मांग करना चाहें, तो वे कर सकते हैं |. 
परन्तु आम तौर पर ज़िले रिफ़ रेण्डम की मांग बहुत कम करते हैं।- 


क़ानून प्रकाशित हो जाने पर उसके विरोधी दल, जनता 
में घूम घूम कर उसकी त्रुटियां उसे सममाते हैं| साथ ही रिफै- 
रेण्डम के लिए हस्ताक्षर लेने शुरू करते हैं। कई बार इस प्रकार 
के प्रचार ओर हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए दलों और संस्थाओं 
का संगठन कर लिया जाता है। क्योंकि हस्ताक्षरों के बनावटी 
होने, न होने की कड़ी जाँच की जाती है। यह जाँच पत्येक 
ग्राम-पंचायत के सभापति द्वारा की जाती है। 

किसी किसी ज़िले में अपढ़ नागरिकों के लिए ,हस्ताक्षर के 
स्थान पर कोई चिन्ह बना देने का नियम भी होता है । 


जव इस अ्रकार पूरे हस्ताक्षर पहुँच जाते हैं, तव सरकार 
इसकी सूचना ज़िला पंचायतों को दे देती है ओर क़ानून की 
प्रतियाँ देश भर में बँटवा देती हैं | 

इसके वाद मत लेने की तारीख घोषित की जाती है, जो 
कम से कम क़ानून के प्रकाशन और वितरण के एक मांस वाद 
की होती है । 

सरकार की तरफ़ से सिफे क़ानून अत्येक मतदाता के पास 
भेज दिया जाता है । उसके पक्ष वा विपक्ष में कोई सम्मति या 
विवेचन नहीं भेजा जाता । 

| इसके बाद पक्ष और विपक्ष के दलों द्वारा आन्दोलन शुरू 

होता है। इस आन्दोलन की सभाओ' में व्यवस्थापिका के 
सदस्य भी भाग ले सकते ओर भाषण कर सकते हैं । 


इक ० 


( ८१ ) 


मत लेने का अ्वन्ध प्रत्येक जिले में उस जिले को पंचायत 
करती है। हाँ, क्रानून की प्रतियाँ ओर 'चैलट पेपसे” केन्द्रीय 
सरकार ही जिले को भेजती है । 

सत देश भर में प्राय: एक ही दिन ओर प्रायः रविवार को 
लिये जाते हैं । मत देने के दिन सारा काम क्रम बद्ध ओर निय- 
मित रूप से होता है। कोई भगड़े टण्टे या रिश्वत आदि की 
शिकायत नहीं सुनी जाती ! 


अवश्य ही क़ानून की प्रतियाँ इंस पद्धति में बहुत अधिक 
छपानी पड़ती है. और इस लिये व्यय अधिक हाता हे, परन्तु 
दूसरी बुराइयों के दूर होने ओर उनसे देश के स॒रक्षित रहने 
के रूप में कई गुना अधिक लाभ हो जाता है। साथ ही एक 
लाभ यह भी है कि जब तक पूरी आवश्यकता ही न हों, व्यव- 
स्थापिका नए क़ानून नहीं वनाती। 

है 2] 

कुछ जिलों में हस्ताक्षर लेने की पद्धति नहीं है। यहां प्रत्येक 
फ़ानून पर रिफ़ रेण्डस लेने का नियम है ओर इसलिये हस्तात्तरों 
की आवश्यकता ही नहीं होती । झोर चेकि कई जिलों में सन- 
दाता अकारण मत देने न 'आावे तो इस पर जर्माना होता 
अतः मत सी काफी जाते है । 


सरकारी कानूनों का संशोधन एवं परिदतन 





इसको सांग नीचे लिखे प्न॒सार हो सबती है:-- 
अर) फिसी भी व्यवस्थापिका के सदस्य हारा ! 
(घ) किसी झिले की शासन सभा द्वारा । 

्ः 

"पं 


( झंर ) 


(स) केन्द्रीय सरक,र या संघ-सभा द्वारा 
(द) ४०००० मतदाताओं द्वारा । 


ऐसी मांग होने पर, पहले संशोधन पर दोनों उ्यवस्थापिकाएं 
मिलकर विचार करती हैं। यदि वे संशोधित क़ानून पर सह- 
मत होती हैं, तो उस पर लोकमत ले लिया जाता है | 


यदि व्यवस्थापिकाएँ परस्पर सहमत नहीं हो पाती, तव जनता 
का मत पहले इस बात पर लिया जाता है कि “अस्तावित संशो- 
धन होना चाहिये या नहीं | यदि जनता का बहुमत संशोधन 
के पक्ष में होता है, तो व्यवस्थापिकाएँ भंग कर दी जाती हैं 
ओर दूसरे चुनाव में संशोधन के पक्षपाती उम्मेदवार चुने 
जाते हैं । 
चुनाव के बाद व्यवस्थापिकाएं उक्त संशोधन या क़ानून 
को स्वीकार कर उस पर लोकमत लेती हैं। परन्तु यदि प्रस्ताव . 
४०००० मतदाताश्रों द्वारा आता है, तो उस पर व्यवस्थापि- 
काएँ विचार नहीं करतीं, उस पर लोकमत ले लिया जाता है। 


इस प्रकार यदि व्यवस्थापिकाएँ सहमत होती हैं तो लोक- 
मत एक बार ही लिया जाता है ओर यदि उनमें मतभेद हो 
जाय तो प्रत्येक प्रश्न पर दो बार “रिफ्रैरेण्डम” का प्रथोंग 


होता है । 


यदि संशोधन मामूली होता है, और उस पर भी व्यवस्था- 
पिकाओं में मतभेद होता है। तो उक्त संशोधन स्थगित कर 
दिया जाता है। उस अवस्था में व्यवस्थापिकाएँ भंग नहीं की 
जातीं, अलुकूल अवसर आने पर ऐसे अश्न फिर उठाये जांते हैं । 


जनता के सांघारण संशोधन - 


चदि ५०००० सतदाताओं द्वारा साधारण संशोधन पेश 
होना हो, तो वे दोनों प्रकार से कर झकते हैं। केवल संशोधन 
का उद्देश्य ओर रूप बता कर या स्वतंत्र विल (क़ानून का 
मस्विदा ) की शकल में पेश करके । यदि व्यवस्थापिकाएँ उससे 
सहमत हुई', तों उस पर लोकमत ले लिया जाता है।यदि सहमत 
न हों तो “संशोधन होना चाहिये 'या नहीं?---इस विपय पर 
लाकमत लिया जाता है। अथवा उसकी जगह व्यवस्थापिका 
स्वयं दूसरा संशोवन या क़ानून वना कर दोनों पर साथ-साथ 
मत लेती है। यदि जनता फिर भी पहले संशोधन या क़ानून के 
पक्त में ही मत देती है, तो वही विरोध करने वाली उयवस्थापिका 
उस का मस्विदा वना कर उसे स्वीकार कर लेती है । इस प्रकार 
व्यवस्थापिकाओं के भंग होने की नोबत नहीं आती। 


हाँ, किसी संशोधन की सफलता के लिये अकेली जनता का 
ही वहुमत काफी नहीं है। केण्टन्स का भी बहुमत होना चाहिये। 
परन्तु यह नियम विशेष क़ानूनों के लिये है, साधारण संशोधनों 
में जनता का बहुमत ही काफ़ी माना जाता है। 
कुछ परिणाम 
स्थिटज़रलेंड सें सन्‌ १८७४ ३० में रिफ़े रेण्डम की पद्धति 
प्रचलित हुईं थी । तव से १८६८ इ० तक-- 
(१) पुराने क़ानूनों के ११ संशोधनों पर लोकमत लिया गया 
जिनमें से ७ स्वीकृत हुए और ४ अस्वीकार किये गए। 
(२) नए प्रस्तावों और क्वानूनों ( जिन पर लोकमत लिया गया ) 
की संख्या रेश थी। इनमें से ७ स्वीकृत हुए और १८ 
नामंज़र हुए । 


( ८5४ ) 
सन्‌ १६०४ से १६१६ तक:-- 


(३) व्यवस्थापिका ने कुल तीन क़ानूनों ओर प्रस्तावों पर लोकमत 
लिया ओर बे सब स्वीकृत हुए । 


संशोधनों के प्रस्तावों का भी इतिहास मनोरंजक है। उदाहरण 
के लिए:-- 


(४) इस लम्बे समय में व्यवस्थापिका की ओर से २४ संशोधन 
जनता के सामने रक्खे गए, जिनमें से उसने १६ स्वीकार 
किये ओर ६ अस्वीकार । 


(५) परन्तु ४०००० मतदाताओं के हस्ताक्षरो' द्वारा १२ संशेधनें 
पर लोकमत लिया गया, फिर भी ४ ही स्वीकृत हो सके 
ओर ७ अस्वीकार कर दिए गए। 


इन परिणामों से नीचे लिखे निष्कष॑ निकलते हैं:-- 


१--प्रारम्भ में, पहिले के अभ्यास के अज्लुर्सार व्यवस्थापिकाओं' 
ने वहुत से क्वानून बनाए, परन्तु अन्त में वे नामव्ज़र हुए । 


२--इस अनुभव से लाभ उठाकर फिर व्यवस्थापिकाओं ने 
क़ानून बनाने में दायित्वपूर्णता से काम लेना शुरू किया 
ओर इसलिये पीछे उसके अधिकांश क़ानून स्त्रीकृत हुए । 


३--चौकि पीछे क्रानून कम बनने से भी शासन-यंत्र ओर देश 
को कोई हानि नहीं पहुँची, अतः स्पष्ट है कि पहले बहुत से 
क़ानून अनावश्यक और प्रायः व्यवस्थापिका के सदस्यों 
के नाम कमाने या वर्ग विशेष का नमक अदा! करने की 
इच्छा के फल होते थे। 


( छू ) 


४-जजयों २ व्यवस्थापिकाएँ अधिक दायित्वपू् होने लगीं, 
त्यों-त्यों, नागरिकों की अपेक्षा उन के क़ानून अधिक स्वीकार 
कर जनता ने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। 


४--जनता ने इतने लम्बे समय में भी कोई अनुचित बात स्वीकार 
नहीं की, इससे स्पष्ट है किजन-साधारण, वर्गो' ओर दलों की 
तरह अधिकार का दुरुपयोग नहीं करते, अन्यथा घनिक 
आौर शासक वे को कठिनाइयों में डाल देना उन के लिये 
आसान था। 


६--अवब तक भी क़ानूनों के अस्वीकृत होने की नौबत आना 
इस बात का प्रमाण है कि इतने जन-सत्तात्मक शासन में 
भी व्यवस्थापिका लोकसत-विरोधी क़ानून बना सकती है। 
फिर उन्त व्यवस्थापिकाओं को जनता की प्रतिनिधि कहना; 
जहाँ जनसत्ता अन्तिम निणौयक नहीं है, तो प्रतिनिधित्व 
का मज़ाक उड़ाना है । 


रिफ़े रेण्डस का विरोध किये जाने के कुछ विशेष कारण भी 
हैं । स्विटजरलेंड का इतिहास ही इसका साक्षी है। उसके अध्य- 
यन से पता लगता है कि वीच-बीच में भिन्न-भिन्न क्वानूनों की 
आड़ में केन्द्रीय सरकार यह कोशिश करती रहती है कि उसके 
अधिकार बढ़ जाये । परन्तु अशिकज्षित कही जाने वाली जनता 
इस मामले में इतनी योग्य साबित हुई है कि उसने प्रायः हर 
बार केन्द्रीय सरकार को मात दी है। 

० लिये हमारे देश की सिविल सर्विस की तरह 


जब वहाँ की केन्द्रीय सरकार ने अपने अधिकारियों की पेन्शनों 
के लिए एक क़ानून बनाया, तो जनता ने उसे इसीलिए नामंजूर 


( 5३ ) 


कर दिया कि वह केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के 
लिये था, न कि सारे देश के लिये। इसी प्रकार जबे एक क़ानून 
समाचार पत्रों के विरुद्ध सैनिकों सें अनुशासन-हीनता फैलाना 
रोकने के बहाने व्यवस्थापिका में स्वीकृत किया गया, तो जनता 
ने उसे प्रबल बहुमत से नामंजर कर दिया। शिक्षा को भी जब * 
केन्द्रीय सरकार ने पूर्णतः अपने अधिकार में लेना चाहा, तो 
जनता ने प्रबल विरोध कर उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर 
दिया । इतना ही नहीं, स्विस लोग स्थानीय ओर गआरादेशिक 
स्वतंत्रता के इतने पक्षपाती हैं कि जब केन्द्रीय सरकार ने मत- 
दाताओं की योग्यता आदि नियत करने के अधिकार अपने हाथ 
में यह कहकर लेने चाहे कि यह अधिकार प्रत्येक जिले के होने 
से देश भर सें इस संबन्ध में एक सा क़ानून नहीं वन पाता, 
तो जनता ने स्पष्टतः यदह्द कह कर उक्त अस्ताव को अस्वीकार 
कर दिया कि अपने ग्रदेश के मतदाताओं के सम्बन्ध में, प्रदेश 
ही सब से अच्छा निर्णय कर सकते हैं । 


इस प्रकार जब २ शासनारूढ़ दल ने अपने अधिकार बढ़ाने 
या अपने दल को सुदृढ़ करने के लिये कोई क़ानून बनाना चाहा 
है, तभी जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया है और जब वही 
क़ानून उस दोष से मुक्त करके उसके सामने रक्खा,गया है, तभी 
उसने उसे स्वीकार कर लिया है। 


अमेरिका की सतकीता 


अमेरिका ने तो इस अनुभव से लाभ उठाकर यह नियम 
ही कर दिया है कि जनता चाहे, तो पूरे क्लानून को नहीं, उसके 
दूषित भांग को ही रद्द कर सकती है ! इससे व्यवस्थापिकाओं 
की क़ानून को दुवारा वनाने की महनत बच जाती है। हाँ, जो 


( 5७ ) 


दल व्यवस्थापिका में अपने दाँव-पेचों द्वारा कानूनों में अवांछ- 
नीय संशोधन करा लेते हैं, उन्हें बुरी तरह निराश होना पड़ता है। 


यही क्यों, पहले स्विटज़रलेंड में तात्कालिक और विशेष स्थिति 
के लिए बनने वाले आडिनेंसों' एवं कानूनों पर “रिफ्ेरेण्डम' 
लेने का नियम न होने से अधिकारी लाभ उठाते थे और 
“ज्षरूरी” की आड़ सें आवश्यक कानून बना लेते थे । अतः असे- 
रिका के कई राज्यों ने स्व्रिस लोगों की इस कठिनाई से शिक्षा ले 
प्रारन्स से ही यह नियम रख दिया कि ऐसे जरूरी कानूनों 
पीर 'डिक्रीज़' पर सी यदि ३०००० मतदाता लिखें, तो 'रिप्रे- 
रेर्डस” का प्रयोग कर उसके जरूरी या गैर ज़रूरी होने का 
निर्णय किया जाय | इससे स्वाभावतः स्वार्थियों के स्वार्थ साधन 
का रहा सहा सागे भी बन्द हो गया और यही कारण है कि 
वर्गशासन के पक्षपाती इस पद्धति को प्राय: सर्वोत्तम होने पर 
भी स्वीकार नहीं करते । 

अवश्य ही इस पद्धति की पूरी सफलता भो उसी अवस्था 
ओर उन अन्य सहायक व्यवस्थाओं पर ही निर्भर है, जो स्वि- 
टजरलेंड सें बतेमान एवं प्रचलित हैं। परन्तु इस छोटी-सी 
पुस्तक सें उन सच वातों के विवेचन के लिये स्थान नहीं है। फिर 
इसका ध्येय भी केवल चुनाव पद्धतियों का विवेचन है । 


वफ़क पाता 7 ]एछ (दि इनीशियेटिव) 
अर्थात्‌ विधान निर्माणाधिकार 
या 


जनता का स्वयं क्रानून बनाना 


>> ००---- 


परन्तु केवल 'रिफ्रेरेण्डस! से ही वर्तेमान व्ववस्थापिकाओं 
की चालों का अन्त नहीं हो गया । हम बता चुके हैं कि समाज 
के वतेमान अग्राकृतिक, आर्थिक और अन्य गहरे भेदभावों 
के मौजूद रहते हुए, समानता के आंदशे को व्यावहारिक रूप 
देना एक असाध्य-साधन का प्रयत्न है। फिर भी चूंकि मनुष्य 
के--स्विटज़्रलेंड के अशिकज्षित जन-समूह के--मस्तिष्क ने इस 
पुराने नुस्खे को सुरक्षित रख छोड़ा था, अतः वह इस समय काम 


आ गया और उसने इस असाध्य समस्या को बहुत कुछ साध्य 
बना दिया | 


परन्तु वर्तमान राजनीति जितनी प्रगति कर चुकी है और 
जितनी सबल हो चुकी है, उसके लिये इतना ही काफी न था । 
वह रिफ्रेरेण्डस के शिकंजे में जकड़ी रहने पर भी कुछ न कुछ 
करती ही रहती थी। ऐसे कुछ प्रयत्नों के उदाहरण ऊपर आ 
चुके हैं। एक दूसरा तरीका यह भी उसने अरहण किया कि जिस 
समय राष्ट्र के हित की दृष्टि से जो क्रानून बनाना आवश्यक 
होता, उसे वह उस समय न बनाती । क्योंकि आख़िर क़ानून 
बनाना या शासन व्यवस्था के बारे में कोई प्रस्ताव रखना तो 
व्यवस्थापिका और केन्द्रीय सरकार के ही द्वाथ में था। जनता 
तो केवल उसे स्वीकार या अस्वरीकार कर सकती थी / 


( 5६ ) 


झोर व्यवस्थापिकाओं की स्थिति से तो आज सभी परिचित 
हैं। हमारे देश में ही क्‍या स्थिति है ? आज देश में औद्योगिक 
शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मशीनों के युग के कारण 
झसंख्य युवक ब्रेकार फिर रहे है। न उनके लिए नये उद्योग 
निकाले जाते हैं, न योरोपीय देशों की तरह कारखानेदारों की 
जेब से निकालकर उन्हें वेकारी का अलाउंस दिया जाता है। 
देश का अद्धोद्डः सत्रीसमाज चक्ती, चरखे, करघे आदि से तो 
वरी कर दिया गया है, परन्तु इससे हुईं उसके स्वावलम्ब की 
हानि की पूर्ति के लिए कोई सोचता भी नहीं । 

हमारी व्यवस्थापिकाएँ बड़े-बड़े धनिकों के उद्योग-धन्धों की 
रक्षा के लिये क़ानून बनाती हैं, आकाश-पाताल एक करती हैं, 
ज़मींदारों के हितों की रक्षा के लिए लड़ती हैं, परन्तु उपरोक्त 
उदाहरणों जैसे देश के बहुमत पर प्रभाव डालने वाले प्रश्नों 
को ओर फूटी आँख से भी नहीं देखती । अर्थात्‌ वास्तव में वे 
जनता की प्रतिनिधि नहीं, स्वामिनी वनकर आचरण करती हैं । 


फिर यदि वे कोई क़ानून जनता के हित के बनाती भी हैं, 
तो जेसा कि ऊपर वताया जा चुका है, भिन्न-भिन्न कारणों से 
उनका अधिकतर उपयोगी भाग निकाल दिया जाता है और 
अन्तिम रूप में वे मुख्यतः किसी वर्ग विशेष को ही लाम पहुँ- 
चाने वाले रह जाते हैं । इसलिये यदि देश में 'रिफ्रैरेस्डस” की पद्धति 
प्रचलित हो, तो भी जनता के हाथ में किसी पूरे क्रानून को स्वीकार 
या अस्वीकार करने के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं रहता। 
आधुनिक 'रिफेरेण्डस' के उत्कृष्टतम रूप में भी उसे सर्वत्र उसमें 
वाब्लछित संशोवन कर देने का अधिकार नहीं है। जनता में से 
आज के पक्षपातपूर्ण विधानों एवं व्ययशील चुनाव पद्धवियों के 
कारण व्यवस्थापिकाओं में न जा सकने वाला कोई योग्य व्य््ति 





( ६० ) 
' जनता के, हित का कोई क़ानून का मस्विदा बनाकर देना भी 
चाहे तो नहीं दे सकता | 
इसीलिये १८ वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही स्विस लोगों 
ने यह आवाज बुलन्द की कि हम अपने प्रतिनिधि कहलाने 
वालों के गुलाम नहीं बनना चाहते | हसें स्वयं क़ानून बनाने 
का हक़ है। । 
स्वार्थियों ने इसका सी विरोध किया। अशिक्षित जनता 
अनथ्थ कर देगी, क्रान्ति हो जायगी, बहुमत-अल्पमतं को खा 
जायगा; आदि सब छुछ बका गया। परन्तु व्यथे । असन्‍्तोप 
बढ़ता ही गया | ह 
अन्त में इस आन्दोलन की सन्‌ १६३१ इई० में विजय हुई 
और 'सेंट गाल” की कैण्टन में “इनीशियेटिव» पद्धति स्वीकार 
करली गई | इसके समर्थन में उस समय कहां गया था:-- 
“जअलनता--अकेली जनता ही देश की झबसे 
वरिष्ठ सत्ता है। उसकी इच्छा ही राष्ट्र का कानून 
होनी चाहिये। वरिछ्ठता का प्रतिनिधित्व नहीं हो 
सकता | जो वरिष्ठ सत्ता अपने अधिकारों को 
प्रतिनिधियों के हाथों में ही छोड़े देतो है, चह राज- 
चउयुत शासक के समान है। इस लिये यह कल्पना 
ही नहीं की जा सकती कि व्ववस्थापिका' जनता 
की अभिभावुक हो 2 
इसी तरह प्रिंसिपल वालकृष्ण कहते हैं कि:-- 
“व्यवस्थापिका सभाएँ केवल' वरिष्टसत्ता --जनता-की एजेंट 


ता 


( ६१ ) 


हैं। जनता को, ऐसी उयवस्थापिकाओं की स्वीकृति के बिना, किसी 
फ़ानून में परिवर्तन, परिवद्ध न का अधिकार न होना, सैद्धान्तिक 
दृष्टि से दोपपूर्ण ओर व्यावहारिक दृष्टि से खतरनाक है।'*'* 
*** उयवस्थापिका, कार्यकारिणी कोंसिल, और न्याय विभाग- 
फोई सी-झपनी शक्ति और अपने अधिकार अपनी ही स्वामिनी- 
जनता-के विरुद्ध उपयोग में लाने को स्वतंत्र नहीं होना चाहिये। 
आज इनमें से प्रत्येक विभाग अपने स्वाथे से बंधा हुआ है। 
ये सब वरावर अपने अधिकार बढ़ाने की चेष्टा करते रहते हैं । 
ओर यदि अपने झधिकार घटाने बढ़ाने का काम वे विना 
जनता की मंजूरी के कर डालने को स्वतंत्र हों तो स्थिति बिल- 
कुल उलटी हो जायगी। अथौत्‌ जनता के बनाए-चुने-हुए 
एजेंट स्वामी हो जांयगे और स्वामिनी-जनता उनकी दासी वन 


के 


जायगी । ( यही हो रहा है | ले० ) यह “कुत्ते के अपनी पूछ 


पु 


के द्वारा घसीटे जाने” के समान है। 

क्या हम व्यवस्थापिका के सदस्यों को अपनी इच्छानुसार 
व्यवस्थापिकाओं की बैठकों की मियाद घटाने वढ़ाने ओर अपने 
ही लिये ६०००० रुपे वार्षिक वेतन, रेल के ऊ'चे दर्ज का-नोकर 
चाकरों सहित सफर खचे ओर लम्बा चोड़ा भत्ता स्वीकार कर 
लेने को स्व॒तंत्र छोड़ दें? क्‍या हम किसी व्यवस्थापिका के 
सदस्य से यह आशा करते हैं कि वह अपने ही हाथों से अपने 
अधिकार कस कर देगा, अपनी शक्तियों को नियंत्रित कराणगा, 
चुनाव के क़ानूनों को बदल देगा, म्यूनिसिपल के मामलों सें 
अपने अधिकार छोड़ देगा ओर कमीशन-रूल आदि निकालेगा ? 
सिद्धान्त तो यह है कि वरिष्ठ-सत्ता अपने एजेंट की सम्मति के 
विना भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है।'**'*****- 


उदाहरण के लिये स्विट्जरलैंड के मनन्‍्त्री, अधिकारी आदि सब 
वहां 'संख्यानुपात चुनाव पद्धति?[?709077079) ि९एा९६९७० 


 ध्रे ) 


६०६००. प्रचलित करने के विरोधी थे | परन्तु जनता चाहती 
थी और उसने 'इनीशियेटिव” के छवारा वह्‌ प्रचलित कर दी।” 
( 6४०7038 ० &700८:४४ ) 


इसके अतिरिक्त आजकल व्यवस्थापिकाओं में जाने वालों 
पर इतने कृत्रिम प्रतिबन्ध हैं ओर उनकी चुनाव प्रणाली इतनी 
दूषित हैं कि उनमें ख्नास योग्यता वाले नहीं, प्रत्युत विशेष- 
साधनों से युक्त व्यक्ति ही जा सकते हैं। उम्मेदवार खड़ा होने 
वाला इतना किराया, इतना इन्कम्टैक्स, ओर इतना जमीन 
का लगान देने वाला या पाने वाला ही होना चाहिये। आदि, 
अर्थात्‌ वौद्धिक योग्यता नहीं, साम्पत्तिक योग्यता उसकी कसौटी 
है। भेजे जाते हैं वे कानून बनाने और देश भर के हिताहितों 
पर विचार कर कार्य करने के लिये और उनकी योग्यता परखी 
जाती है सम्पत्ति से । 


इनके अलावा ओर भी अयोग्यताएं हैं जो कम हास्यास्पद्‌ 
नहीं हैं। उदाहरणार्थ श्री (गोया खतरियों ने निवुद्धिता का 
ठेका ले लिया है ), अपरिपक आयु, पिछड़ी जातियों के लोग, 
धनहीन, अनिवासी-अर्थात्त चुनाव-क्षेत्र में न रहने वाले और 
किसी अपराध के लिये सजा पाए हुए। 

इनमें से किसी एक के लिये भी यह कोई नहीं कह सकता 
कि इनमें क़ानून बनाने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति हो ही 
नहीं सकते | फिर भी इन कृत्रिम अयोग्यताओं द्वारा न केवल 
उनकी उस योग्यता का लाभ जनता को मिलने के द्वार बन्द कर 
दिये जाते हैं, अत्युत उन्हें अपनी उस योग्यता को अपने हृदय 
में ही दवाये हुए चिता में लेजा कर अपने साथ भस्म कर देने 
के लिए बाध्य किया जाता है। क्‍योंकि जिस योग्यता के लिए 
श्वास लेने को अवकाश ही नहीं, वह बाहर कैसे आ सकती है ९ 


( ६३ ) 


इनीशियेटिव” के द्वारा जनता को ऐसी सब शक्तियों का 
लाभ मिल सकता है| इसके अतिरिक्त 'जन-सत्ता? को चरिताथे 
करने में जहाँ अकेली 'रिफैरेए्डस! की पद्धति असफल होती है, 
वहाँ “इनीशियेटिव” उसकी पूर्ति का प्रयत्न करता है। कारण, 
कि पहली पद्धति द्वारा तों जनता केवल व्यवस्थापिका या 
केन्द्रीय सकोर के कामों ओर इरादों पर अपना फेसला देती है 
और अंकुश रखती है। परन्तु पिछली पद्धति के द्वारा वह स्वयं 
उनका या उनके द्वारा उपेक्षित उयवस्था का काम करती है | इस 
प्रकार पहली पद्धति का ध्येय शासन पर नियंत्रण रखना है, तो 
दूसरी का स्वयं प्रत्यक्ष शासन करना है। अस्तु, 

व्यावहारिक रूप 

अब हम “इनीशियेटिव” का व्यावहारिक रूप पाठकों के 
सामने रखते हैं । कहना व्यथे है कि 'रिफेरेण्डस” की तरह 
भिन्न-भिन्न देशों और जिलों में इसके भी अनेक रूप हैं । 

उदाहरण के लिये अमेरिका के ग्रांतों वा राज्यों में १० प्रति- 
शत ओर छोटे ज़िलों में ४ प्रतिशत मतदाता अपने हस्ताक्तरों 
से युक्त पत्र द्वारा यह मांग कर सकते हैं कि हमारे भ्रस्तुत 
किये हुए प्रश्न वा क्वानून पर लोकमत लिया जाय। मे 

तैक्तल (7०:५०७७) में १० प्रतिशत सतदाता हस्ताक्षर करके 
किसी दल पर जनता के विश्वास वा अविश्वास का भ्रस्ताव 
तक ला सकते हैं । इसे “पार्टी इनीशियेटिब” कहते हैं। 
( 36€877१'8 420०प776९708 07 पी6 वगरधधारए०, रिरश/टव- 
तणा० & २९०८४)! ) 


परन्तु आम तोर पर रिफ्रेरेण्डस! की अपेक्षा “इनीशियेटिव” 
के पत्र पर अधिक मतदाताओं के हस्ताक्षर लिये जाते हैं। नीचे 
८ € [क (७ 93.4 
दी हुई सूची से यह विषय और भी स्पष्ट हो जायगा:-- 


( ६४ ) 
देश या जिला 'रिफ़ेरेंडम'के लिये हस्ताक्षर, इनीशियेटिव के लिये 


स्विटज़रलैंड ३०००० ०००० 
जमेनी . ४ अतिशत ४ अतिशत 
जुग ०० १००० 
बसले, शफ़हीसेन १००० १००० 
न्युशातल ३००० ३००० 
सेण्ट गाल ४००० ००० 
ल्युसेरने, टिसनो ४००० ४००० 
बोद ६8००० ६००० 
अकेसास & प्रतिशत ८ अवतिशत 
केलिफोर्निया 9 4 
कोलोरदी !! 7 
मिस्सोरी 4 4५3 
मोनटना के है! 
उक्कहोम 7 9 
उरगोन 9 9 < 
मैन ५ ०96०650० ५ र्‌ 60० 


फारम्युलेटेड इनीशियेटिव 

प्रारम्भ में 'इनीशियेटिव” के द्वारा प्रस्ताव और क़ानून तो 
बन सकते थे, परन्तु पहले के बने देश-उ्यापी क़ाननों में संशो- 
धन नहीं हो सकता था। उनमें संशोधन व्यवस्थापिकाएँ ही कर 
सकती थीं । किंतु जनता के आग्रह पर सन्‌ १८६१ में यह अधि- * 
कार भी उसे पहिले स्विटजरलैंड में और पीछे अन्यत्न मिल गया। 

इस पद्धति के अनुसार ज्ञागरिक, योग्य व्यक्ति यों से अपनी 
पसन्द के कानूनों या संशोधनों के मस्विदे तयार करा लेते हैं 
ओर फिर संगठित रूप से उसके लाभ हानि जनता को सममाते 
हैं। विरोध करने वाले उसका विरोधी पक्ष जनता के सामने 


( ६४ ) 


रखते हैं। फिर हस्ताक्षर लिये जाते हैं और जब पूरे हस्ताक्षर 
हो जाते हैं, तव सरकार उस पर 'रिफ्ेरेण्डम” लेने को 


वाध्य हो जाती है। इसे “ फ़ौरम्युल्लेटेड इनीशियेटिव ” 
कहते हैं । 
जनरल इनीशियेटिव 


दो कैण्टन्स में इसके विपरीत, आवश्यक हस्ताक्तरों से युक्त 
प्रस्ताव वा सस्विदा आते ही, कोंसिल उसके मूल सिद्धांत जनतां 
में वितरण कराकर इस वात पर उसका मत ले लेती है कि इस 
प्रकार का क़ानून वनना आवश्यक है या नहीं। यदि जनता 
विपक्ष में मत देती है तो प्रस्ताव गिर जाता है। यदि पक्त में 
देती है, तो कोंसिल उसका नियमित मस्विदा तयार कर उस पर 
फिर लोकमत लेती है। 


जो, सतदाताओं का वनाया हुआ भस्ताव या क़ानून, केन्द्रीय 
“ सकोर को पसन्द आ जाता है वह साधारण रूप सें भी पेश 
किया जाय तो सकोर उसे स्वीकार कर विशेषज्ञों द्वारा उसका 
मस्विदा तैयार कराती है। फिर उस पर कार्यकारिणी, विचार, 

ओर आवश्यक परिवतन-परिवद्ध न कर,उसेग्यवस्थापिका को सेज 
देती हैं | व्यवस्थापिका सें फिर उस पर विचार, संशोधन आदि 

होते हैं ओर तव उस पर लोकमत लिया जाता है। से “जनरल 
इनीशियेटिव”” कहते हैं । 


आस तोर पर 'इनोशियेटिव” का प्रयोग जनता बहुत कम 
करती है। बहुधा छोटे-मोटे दल या अल्पसंख्यक. समूह ही 
इसका आश्रय लेते हैं | नीचे लिखे अंक इस बात के स्पष्ट प्रमाण 
हैं कि इस पद्धति के विरुद्ध जितनी बातें लोगों. ने कही थी', वे 
अनुभव से कितनी वे वुनियाद सावित हुई हैं:-- 


'( ६६ ) 
जिले वर्ष इनीशियेटिव” की संख्या कितने स्वीकृत 


वौद_ १८४५ से १६१२ तक 
बने. १८६३ से १६१२ ,, 
झूरिच श्र से १६०८ ;, 
आरगाउ १८६३ से १६१२ ,, 
थशुर्गाड ,, # १? 
सेंट गाल 9 9) 9599 ] 
जेनेवा . + #॥- # 
बसले (नगर),, ,, 


इन में बहुत से प्रस्ताव क्रांतिकारी ओर धनिकों की सम्पत्ति 
पर हाथ डालने वाले भी थे, परन्तु जनता ने सब अस्वीकार 
कर दिये। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि वर्ग शासन में 
शिक्षित कहलाने वाले दल इतने दायित्व हीन हो जाते हैं कि वें 
प्रजा को चूसने वाले ओर उसका जीवन कष्ट मय बना देने वाले 
क़ानून घड़ते किंचिद्‌ भी नहीं हिचकते, किन्तु अशिक्षित ओर 
उनकी घ॒ुणा की पात्र जनता कभी उतनी स्वार्थी, अनुदार और 
अत्याचारी नहीं बनती | 


न्ख्दे 
न 0 0 ० शी ४० 2? 6 
>> -3 0 २० ०८ ० 


>> 
च्ड 
*3 


रे 
घ 


यह प्रथा अनेक देशों में इतनी लोकप्रिय हो गई है कि वह 
स्युनिसिपैलिटीज़ में तो प्राय: अमेरिका,स्विटजरलेंड और जर्मनी 
के प्रत्येक शहर में श्रचलित है। हाँ, अ्त्येक जगह 'इनीशियेटिव' 
के कर के लिए मतदाताओं के हस्ताक्षरों की संख्या भिन्न- 
भिन्न है। 


कहीं!र यदि 'इनीशियेटिव? द्वारा आए हुए प्रस्ताव, संशोधन 
या क़ानून को स्‍्यूनिस्पिल कॉसिल ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेती ., 


( ६७ ) 


है तो उस पर लोकमत नही लिया जाता । हाँ यदि उसमें कुछ 
संशोधन किया जाय तो मूल और संशोधित दोनों पर लोकमत 
लिया जाता है। (0०४्ंडइजंणा (9०एशश॥76९॥ ?988९68- 
62, 86770'5 शषेएरलांठ्दा (तए (०0ए९7॥7870 986 68 
6 80ण76९६४५४ (0ए9९०567 ता ऐढ वैंग्रांएं8४0९, रिटटएटा- 
वैणा गाते रि८८३) ॥ (072807.) 


“इनीशियेटिव” की मियाद्‌ के लिये प्राय: वे (ही नियस हें, 
जो रिफ्रेरेण्डम! के। हाँ, ज़िलों में कहीं २ प्रस्तावित क़ानून या 
संशोधन के पक्त में प्रस्तावक की दी हुई मुख्य दलील भी ज़िला 
कोंसिल की तरफ़ से छपवा कर मतदाताओं सें वांटी जाती हैं । 


जिले का इनीशियेटिव! 


यदि कोई कैण्टन कोई नया क़ानून वा संशोधन रखना 
चाहती हैं, तो वह कैण्टन की कॉसिल में रक्खा जाता है। 
कोंसिल के स्वोकार कर लेने पर वह दूसरी कैण्टन्स की कोंसिलों 
को भेजा जाता है। यदि ८ कैण्टन्स उसका समर्थन कर देती 
हैं तो केन्द्रीय सरकार उस पर रिफ़रेण्डस लेने को वाध्य हो 
जाती जाती है । 


सत लेने का सम्रध 


“इनीशियेटिव' छारा जितने क़ानून या संशोधन आते हैं, 
उन में कोई अत्यन्त आवश्यक हो, तो उस पर जल्दी लोकमत 
लिया जाता है । अन्यथा प्रत्येक जिले में और केन्द्रीय सरकार 
की ओर से भी वे में दो या तीन ऐसे सप्ताह निश्चित कर दिये 
जाते हैं, जिनमें ऐसे सव क़ानूनों ओर संशोधनों पर मत ले लिये 
जाते हैं । 

हि 


( ६ूफए ) 


कुछ विद्येष संरक्षण 


हम बता चुके हैं कि यह सब होते हुए भी स्वार्थी दल बीच २ 
में अपनी चालें चलते रहते हैं । जब 'रिफ्रोरेण्डम” का प्रश्न उठा 
था और वह स्वीकार किया जा रहा था, तब स्विस संघ के 
प्रेसिडेर्ड रद्दे हुए वहीं के एक नेता मि० बैल्टी ने उसका विरोध 
किया था । उसने जनता का मजाक़ उड़ाते हुए कहा था किः-- 


“एक ग्वाले या साइंस के, कमर्शल कोड बग्ल्न में लेकर, उस 
पर मत देने को जाते हुए की कल्पना तो करो, कितनी हास्यास्पद 
बात मालूम होती है ?” 

यद्यपि उनके इस प्रलाप को अजुभव और जनता ने भ्ूठा 
साबित कर दिया और आज वहां की जनता इस प्रकार के राज- 
नेतिक दलों ओर नेताओं की बातों पर अमल न कर के अपनी 
स्वतंत्र बुद्धि का उपयोग करती है, तथापि ऐसे लोगों को जब 
अवसर और अधिकार मिलता है, तब वे अपनी चाल से बाज 
नदीं आते । 


ऐसे लोगों के अपने अधिकार बढ़ाने के कुछ उदाहरण हम 
ऊपर दे चुके है. । एक और भी चालाकी बे करते थे। सर्वन्न की 
तरह वहां भी व्यवस्थापिका को क्रानूनों में संशोधन करने या 
उन्हें रद्द कर देने का अधिकार था ही । प्रेसिडेण्ट को भी विशेष 
अवस्थाओं में किसी क्रानून को स्थगित या नामंजूर कर देने 
के अधिकार थे। इसी प्रकार व्यवस्थापिका 
को बिना 'रिफ्रे रेण्डस” के कानून जारी करने का तो अधिकार न 
था, परन्तु जुरूरी प्रश्न उपस्थित होने पर प्रस्ताव पास करने का 
अधिकार था। ये प्रस्ताव तात्कालिक आवश्यकताओं के लिये 
आइडिनेन्सों के समान ही होते थे । 


( ६६ ) 


बस इन्हों अधिकारों का उपयोग करके उन्हों ने जनता के 
बनाए क़ानूनों को रद ओर स्थगित करना एवं प्रस्तावों के बहाने 
अपने अनुकूल क्रानून आदि बनाने शुरू कर दिये । 


परन्तु जनता ने जल्दी ही उनकी इस चाल को परख लिया 
और उसने उन का इलाज,नीचे दिये संरक्षणों हारा कर दिया, 
अथात्‌ जनता ने क्रमशः निम्न नियम बना दिये-- 


१--कोई ज़रूरी कानून(]3 प्रढ.४९००५ 3]|) या प्रस्ताव स्यूनि- 
सिपैलिदियों के स्वशासन के अधिकार कम न कर सकेगा । 


२--किसी का सताधिकार एवं किसी संस्था या व्यक्ति का 
ज्ञाइसेन्स” एक वषे से अधिक के लिए स्थगित न कर 
सकेगा । - 

३--किसी जायदाद या ज़िमीदारी को मोल लेने, बेचने, या पांच 
साल से अधिक के लिए किराये पर लेने का अधिकार 
नदेगा।”? 
पाठक सममभ सकते हैं कि ये सब उपाय अपने दल के मत- 

दाता बढ़ाने के लिए व उन्हें मताधिकार दिलाने के लिए एवं 

विपक्षी दल के मत घटाने के लिये आज भी काम में लाये जाते 

हैं। इसी चाल को रोकने के लिए ये नियम हैं । इसी प्रकार 

(268०7 के एक क़ानून सें कहा गया है किः-- 

४--"कोई ज़रूरी क़ानून, किसी पद को संसूख्र करने वाले या 
नया उहदा बनाने वाले, अथवा अधिकारियों के वेतन, 
नोकरी की मियाद्‌ एवं उनके कतेव्यों सें परिवतेन करने वाले 
कानूनों को स्थगित या रद्द नहीं कर सकेगा ।” 

इसी तरह कैलिफोर्निया में--- 


( १०० ) 


४--'किसी ज़रूरी क़ानून या -अस्ताव के द्वारा किसी व्यक्ति 
को मताधिकार, कोई विशेष अधिकार, कोई विशेष सुविधा 
ओर कोई विशेष आय का साधन न दिया जायगा ।” 


मि० ],0७८! ने अनेकों प्रमाण देकर बतलाया है कि इन 
अधिकारों का अधिकारियों ने काफी दुरुपयोग किया था। 
अकेले दक्षिणी डकोटा में १२४१ क़ानूनों में से, जरूरी भ्रस्तावों 
द्वारा ४३७ कानूनों पर जनता का सत नहीं लिया था। इसी- 
लिए वहाँ की जनता ने अन्त में निश्चय कर दिया कि:-- 


६--“कोई ज़रूरी क़ानून बनाया जाय तो व्यवस्थापिका उसके 
तत्काल अयोग में लाए जाने की आवश्यकता प्रमाणित 
करने वाले कारण उसके साथ छापे | इसके बाद यदि उसे 
दोनों व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई मत 
मिल जायेँ और स्यूनिस्पैलिटी के (तीन चौथाई ) निर्वाचित 
सदस्य उसके पक्ष में सत दे दें,तथा गवर्नर भी उसकी स्वीकृत दे दे, 
तो वह बिना जनता का मत लिये अमल में आ सकता है। ' 


(अ) यदि गवरनेर स्वीकृति न दे ओर उसका वनना जरूरी हो, 
तो वह फिर दोनों व्यवस्थापिकाओं में रक्खा जाय। इस 
प्रकार दुबारा रखने पर यदि उसे दोनों सभाओं में- प्रत्येक 
में--निर्वाचित सदस्यों के (ततीन चौथाई ) मत मिल जाये, 
तो वह अमल में लाया जा सकता है ।” 


७--इसी भाँति विस्कोन्सिन में:--“कोई ज़रूरी क़ानून ३० 
दिन से अधिक, विना जनता की स्वीकृति के अमल में न 
लाया जायगा.। अर्थात्त्‌ आवश्यक स्थिति का सामना करने 
के लिये व्यवस्थापिका उसे स्वीकृत कर अमल में ले आ 
सकती है, परन्तु एक मास के भीतर उसे जनता से स्वीकार 
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करा ही लेना चाहिये, अन्यथा, वह अपने आप रइ 

हो जायगा ।” 

इस प्रकार जब बुराई के प्रायः सब मांगे बन्द हो गए और 
यह प्रमाणित हो गया कि साधारण जनता की सामुहिक बुद्धि 
शिक्षित व्यक्तियों और उनके छोटे मोटे दलों से अधिक विचार- 
शील, दीघे-दर्शी और उदार है, तब उन्होंने “एक सुशील लड़के” 
या “जिस्मेदार प्रतिनिधि” की तरह कास करना शुरू किया। 
स्पष्टटः इस अकार विवश हुए बिना ठीक रास्ते पर न आने 
की मनोदृत्ति के कारण हजारों वर्षो' से चले आने वाले हमारे 
सामाजिक और आशिक भेद-भावों से उत्पन्न संस्कार ही 

कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि जो लोग रूस की “लाल क्रांति” 
के दिन नहीं देखना चाहते, उनके हित की दृष्टि से भी अब तक 
के आविष्कृत नुस्खों में ये ही सर्वोत्तम हैं। और यह तो संसार 
भर के इतिहास का फैसला है ही, कि जब तक समाज में भेद्‌- 
भाव वर्तमान हैं, लाखों में एकाध व्यक्ति भी कठिनता से ऐसा 
मिल सकता है, जो इन भेद भावों से सब अवस्थाओं में ऊपर 
रह सके । इसी लिए एकतंत्री-सत्ता का विरोध उसके जन्म काल 
से होता रहा है ओर आज वह नाम मात्र को कहीं कहीं वततेमान 
है । ऐसी दशा में किसी एक वर्ग के हाथ में शासन के अख्र बनाने 
का सर्वाधिकार भी खतरे से खाली केसे प्रमाणित हो सकता था|? 
वही हुआ सी और उसी का फल आज का विश्वव्यापी अतिनिधि- 
तंत्रों ओर नियन्त्रित राज्यतन्त्रों के प्रति घोर अविश्वास है। 
(रिफ्रैरेण्डस', 'इनीशियेटिव” और “रिकाल” की त्रिपुटी इस 
अविश्वास के सब से अधिक कारणों को दूर कर देती है। इस 


के द्वारा जनता स्वयं एक तीसरी उ्यवस्थापिका सभा बन जाती 
। इस प्रकार तीनों ही उ्यवस्थापिकाएँ शासन के अस्त्र बनाने 


ओर उसे चलाने को स्वतंत्र भी रहती हैं. ओर प्रत्येक दूसरी के 
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दबाब ओर प्रभाव से दायित्व” की भावना के साथ भी चलती 
हैं। संक्षेप से कहें तो शोर-बकरी को एक घाट पानी पिलाने और 
एक साथ रखने की यदि कोई व्यवस्था हो सकती है तो वह 
थही हो सकती है । 


सफलता के लुर्य सांधव 


किन्तु जैसा कि हम कह चुके हैं, इसकी सफलता छुछ विशेष 
स्थितियों पर निर्भर है। वे सब तो यहाँ नहीं दी जा सकतें; 
परन्तु उनमें से मुख्य-मुख्य संक्षेप से हम यहाँ पाठकों की जान- 
कारी के लिए रखते हैं:--- | 


१--स्विटज़ रलेंड में इसकी सफलता का रहस्य यह है कि वहाँ 
चुनाव की पद्धति ऐसी है, जिसमें उम्मेद्वार ४ न तो विशेष 
व्यय करना पड़ता है और न उसके लिए यह्‌ आवश्यक है 
कि उससें कोई विशेष साम्पत्तिक योग्यता हो । चाहे तो वहाँ 
निःसंकोच एक गरीब किसान या मजदूर भी खड़ा हो 
सकता है। मत लेने आदि की व्यवस्था का सारा ख्चे 
सरकार उठाती है। मतदाताओं के लिए कैम्प आदि भी 
उम्मेदवार को नहीं बनाने पड़ते। न ही उसे विशेष प्रचार 
करना पड़ता है। उसे राजनैतिक जीवन बनाने में यदि कुछ 
खचे करना पड़ता है तो केवल समय या इधर-उधर जाने 
आने का किराया । विस्काउंट ब्राइस के शब्दों _ में-- 
“इंलेंड में जितना एक उस्मेदवार को अपनी सफलता 
के लिए ख्चे करना पड़ता है, उतने में वहाँ सारे देश की 
व्यवस्थापिका सभा का चुनाव हो जाता है ।” 


'२--चुनाव के आस-पास किसी उसम्मेदवार का किसी संस्था या 
व्यक्ति को दान व पुरस्कार देना वर्जित है। क्योंकि आम 
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तोर पर चुनाव की रिश्वत इसी रूप में दी जाती है। इस 
लिए मतदाताओं फो खरीदने का द्वार प्रायः बन्द-सा है| 


३--सरकार या कोंसिलों को बिना जनता की स्वीकृति न किसी 
को कोई “पदवी” देने का अधिकार है, न आजीविका 
( जागीर आदि ) न ठेके आदि लाभ के अन्य साधन । 
और चू'कि जो दल जीत जाता है, वह (प्रतिनिधितन्त्रों में) 
इस द्वी प्रकार की खैरातों द्वारा अपने पक्ष के मतदाताओं के 
नेताओं को सन्तुष्ट किया करता है , अतः इस साधन के 
अभाव के कारण वहाँ दलवन्दी का महत्व नहीं बढ़ पाता । 

४--उपरोक्त व्यवस्था के कारण वहाँ न धनिक प्रजा को अधिक 
चूस सकते हैं न शासक, और इसलिये लोगों को गहरी 
दरिद्रता के कष्ट का अनुभव नहीं होता । फल यह होता है 
कि वहाँ भूख बुझाने के लिए कोई किसी दल का अज्ुुयायी 
नहीं चनता । साम्यवादी तक वहाँ के युवक रोटी के प्रश्न 
से तंग आकर नहीं बनते | जो जिस राजनैतिक विचार को 
अपनाता है,बह उसकी उपयोगिता का क़ायल होने ही के कारण 
अपनाता है। इसी लिए वहाँ केवल सच्चे सिद्धांतों, एवं संच्चे 
सिद्धांतवादियों को ही कुछ अज्ञुयायी मिलते हैं।दूसरे देशोंकी 
तरह राजनैतिक व आर्थिक लाभ के लिए “गंगा गए गंगा- 
दास, जमुना गए जमुनादास” वाली कहावत चरिताथे करने 
वालों का वहाँ प्राय: अभाव है । 

४--इस पद्धति की बदौलत सम्प्रदायवादियों ओर नक़ली राजनै- 
तिक 'लिवल' लगाने वालों की दाल नहीं गलती । अनुभव से 
जनता इनकी दलबन्दियों का खोखलापन समभ गई. है और 
बह उनकी बातों पर आवश्यक से अधिक ध्यान नहीं देती । 
इसके अतिरिरिक्त स्वेसाधारण को मताधिकार है। ओर 
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सर्वेसाधारण में सदा वहुमत ऐसा रहता है, जो न्याय- 
निष्ठता की ओर झ्कुकता है। क्योंकि आरामों में कही' भी 
विशेष धार्मिक छेप नही' होता । यह तो शहरों ही की बरकत 
है ओर उसका ज्षेत्र अधिकांश में शहर के आस-पास ही 
रहता है 

६--अधिकारियों को न बड़ी-बड़ी पेन्शनें मिलती हैं ओर न 
विशेष मान आदि । फलत: वहाँ किसी पद का कोई महत्व 
नहीं है । ओर जीतने वाले दल इसी पुरस्कार का प्रायः 
मतदाताओं से इक्तरार किया करते हैं । 

७--सब मुख्य क्वानून स्वरीिकृति के लिए जनता के सामने रक्खे 
जाते हैं और इसलिये व्यवस्थापिका ही क्‍या, सरकार तक 
में किसी दल की प्रधानता का कोई मूल्य नहीं होता | धनिक 
लोग जानते हैं कि इन्हें खरीदने से कोई लाभ नहीं । ओर 
सारी जनता की ख़रीदने या खुश करने के लिए किसी के 
पास साधन नहीं हो सकते | 

८-अग्रिय और जनता के कोपभाजन बन जाने के भय से कोई 
दल अपनी बृद्धि के लिए बहुत उम्र उपायों से काम नहीं लेता । 

६--दि्नि-रात शासन सें सीधा भाग लेने से साधारण जनता 
राजनीति की पेचीदगियों को बहुत कुछ समभ गई है और 
अब वह किसी के धोखे में नहीं आती । 

०--चुनाव के क्षेत्र छोटे-छोटे बना दिये गये हैं। उनमें से 

उनके जाने-पहचाने व्यक्ति ही खड़े होते हैं और चुनाव की 
व्यवस्था भी जनता के चुने हुए व्यक्तियों द्वारा ही होती है। 

११--आम-पंचायतें जीवित और सुसंगठित हैं और इसलिए 
शहरों में सुसंगठित हुए दल चहां के मतदाताओं -को अपने 
प्रभाव जेत्र में नहीं ला सकते । 


( १०५ ) 


१२--न्यायाधीश, सन्दिरों के पुजारी, रजिस्ट्रार ओर शिक्षा 
विभाग के अधिकारी व अध्यापक जनता द्वारा चुने जाते हैं 
या अन्य विधानों द्वारा उनकी चोटी प्रत्येक जिले की जनता 
के हाथ में होती है और इसलिए वे संगठित रूप के किसी 
राजनैतिक दल से नहीं मिलते ओर मिल पाते। न वे सत- 
दाताओं पर प्रभाव डालते हैं। 


१३ -व्यवस्थापिका के सदस्यों को इंतती मामूली आय होती है 
कि योग्य व्यक्ति अन्य व्यवसाय द्वारा उससे बहुत अधिक 
कमा सकता है। इसलिए चालाक और लालची लोगों को 
उनमें जाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता । 


१४--महत्वपूर्ण वैदेशिक संधियाँ भी जनता के सामने रक्खी 
जाती हैं और इसलिये कोई दल अकेला बैदेशिक व्यापार 
आदि से भी व्यवस्थापिकाओं व मंत्रिमण्डल द्वारा ल्ञाभ 
नहीं उठा सकता। 


१६--व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी की मियाद कुल तीन 
वर्ष की होती है 

१७--जनता जब चाहे, किसी सदस्य वा दल को व्यवस्थापिकां 
से हटा सकती है। 


इन सब वातों के कारण ही वहाँ वे खराबियाँ सावेजनिक 
जीवन में प्रवेश नहीं कर पातीं, जिनसे दूसरे देश पीड़ित हैं । 
ओर यही कारण है कि वि० ब्राइस के शब्दों में “स्विटज़रलेंड 
का शासन सबसे सस्ता ( लोगों पर सब देशों से कम टेक्स 
लगाने वाला ) और साथ ही सब से अधिक सुव्यवस्थित है । 
न्याय शुद्ध ओर सस्ता है। शिक्षा का खूब प्रचार है। प्राय: 
प्रत्येक ग्रामीण पढ़-लिख सकता है | स्यूनिसिपल शासन आदशे 
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है। सड़कें और सार्वजनिक स्थान प्रशंसनीय हैं । सर्वत्र शान्ति 
है । सेना विभाग अच्छा है और जनता सैनिक शिक्षा पाती है । 
व्यक्ति की, बोलने की ओर लिखने की पूरी स्वतंत्रता है और 
सब लोगों में दायित्व की भावना है । छुटाई-बड़ाई की भावना का 
अभाव है ओर आर्थिक असमानता भी और देशों से बहुतकम 
है। ज्मींदार प्रायः हैं ही नहीं। पेशेवर राजनीतिज्ञ देखने को 
भी नहीं मिलते ।7 (७००७८४॥ ॥0९00075७४०५ ५४० | & ॥) 


इनीशियेटिव था. 
विधान निर्माणाधिकार की द्रख्वास्त 
(बध्स्कीस्ज बा ३ 
सेवा में श्रीमान 


हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले" राज्य के नियमित 
मतदाता' ' “'* 'नगर व जिले के निवासी सादर आदेश (0:5७) 
देते हैं कि अमुक नाम का क़ानून या अमुक आज्ञा या क़ानून 
के लिए प्रस्तावित अम्क संशोधन सा्वेजनिक स्वीकृति या 


अस्वीकृति के लिए जनता के सामने“! **** तारीख तक पेश, 
कर दिया जाय । 
रिफेरेण्डस की तरह 
हस्ताक्षर 


नोट--यह्‌ दरख्वास्त सरकारी कानूनों आदि पर ६ मास 
के भीतर और जिला वोड, चुंगी आदि के फैसलों के विरुद्ध तीन 
मास के भीतर पेश हो जानी चाहिये | 


( १०७ ) 


एा.585८!779 च्लैबिस्साइट था आत्मनिर्णय 
>त्त-का 7) क++ ु 

यह “रिफ़ेरेणडस” का ही एक भेद है। कानूनों पर लोकमंत 
का फैसला, जिस प्रकार 'रिफ्रेरेण्डम” कहलाता है, उसी प्रकार 
महत्त्वपू् प्रश्नों या राष्ट्रों पर विश्वास-अविश्वास के भश्नों 
पर जब लोकमत द्वारा निर्णय कराया जाता है. तत्र उसे “प्लैबि- 
स्साइट” कहते हैं । 

परन्तु यह 'रिफ्रैरेण्डस' का भेद उसी अंश में है, जहाँ तक 
'ज्ञोकमत लेने” के उद्देश्य का सम्बन्ध है। अन्य बातों में उसका 
वास्तविक लोकमत होता या न होना बहुत कुछ उस स्थान की 
परिस्थिति पर निर्भर है। कारण स्पष्ट है। 'रिफ्रेरेण्डम' एक 
व्यवस्थित स्थिति ओर शासन व्यवस्था सें प्रयुक्त होने वाला 
अख्न है, एवं इस लिये उसका परिणाम भी चहुत कुछ वही होता 
है, जो होना चाहिए और जिसके लिए उसका आविष्कार हुआ है। 

परन्तु “प्लैविस्साइट” प्राय: ऐसी स्थितियों में लिया जाता 
है, जिनमें लोग कदाचित ही स्वथा स्वतंत्र और निःशक्ल भाव 
से अपना मत दे सकते हैं। फिर सी इसमें सनन्‍्देह नहीं कि यह 
चहुत प्राचीन और उपयोगी पद्धति है और यदि इसका ठीक- 
ठीक उपयोग हो, तो संसार की आज की चहुत सी कठिनाइयाँ 
इसके द्वारा हल हो जाती हैं। 

एक प्रकार से यह जनता के आत्म-नि्ेय के सिद्धांत को 
व्यावहारिक रूप देने का सव से वड़ा साधन है। 


व्यावहारिक विधि 


वैसे इसकी व्यावहारिक विधि सरल है। अर्थात्‌ जिस प्रश्न 
पर लोकसत लेना हो उसकी तिधि कुछ मास पूर्वे निश्चित हो 


(६ एग्प ) 


जाती है। इस के बाद पक्त विपक्ष के प्रचारक्त जनता को अपने- 
अपने पक्त में लाने के लिए प्रचार करते हैं एवं अन्त में निश्चित 
तिथि पर उस पर रिफ्रेरेण्डम की पद्धति द्वारा लोकमत ले 
लिया जाता है, जो कानून की तरह दोनों दलों को मानना 
पड़ता है।. : 


स्थिति का अन्तर 

पाठक देखेंगे कि वैसे इस में ओर रिफ़े रेण्डम में कोई अन्तर 
नहीं है। परन्तु जैसा कि हम कह चुके हैं, दोनों के व्यवहार की 
स्थिति स्वथा भिन्न होती है। क्योंकि 'रिफ्रेरेण्डस” तो जनता 
ओर जनता के प्रतिनिधियों के बीच में ही होता है। परन्तु 
“प्लैविस्साइट” प्राय: दो स्वतंत्र शासकों और जनता के बीच में 
होता है । 5 

उदाहरण के लिये दो राज्यों के प्रभावक्षेत्र में एक स्वतंत्र 
प्रदेश है । इस प्रदेश में या तो कोई सुगठित राज्य नहीं है, अथवा 
है, तो छोटाहोने के कारण अपनी रक्षा करने में असम हे। 
स्वभावतः उसे दोनों ही शासक या राज्य अपने अपने राज्य में 
मिला लेने को उत्सुक हैं । दोनों ही उसे हथियाने को अप्रत्यक्ष 
चालें चलते हैं और साथ ही एक दूसरे की चालों को व्यर्थ 
बनाते हैं । ५ 


साथ ही मान लीजे कि या तो दक्त प्रदेश या राज्य इतना 
छोटा है कि उस के लिये युद्ध की जोखम लेना वेकार है, अथवा 
अन्य परिस्थितियां ऐसी है कि जिन के कारण युद्ध दारा इस 
प्रश्न का निर्णय करना उचित नहीं है । 


ऐसी दशा में दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं. या कर 
लिये जाते हैं कि इस प्रश्न का निर्णय उक्त-प्रांत की जनता से 


( १०६ ) 
ही करा लिया जाय । उसमें से बहुसत जिस राज्य में शामिल 


होना चाहे, हो जाय । 


इसके बाद दोनों की ओर से यह प्रयत्न शुरू होता है कि 
जनता हमारे पक्त सें सत दे | साथ ही, इस सम्बन्ध में कोई पक्त 
अनुचित रीति से मत प्राप्त करने की चेष्टा न करे, इसकी शर्तें" 
दोनों ओर से रक्खीं और तय की जांती हैं। इसके लिये बहुधा 
किसी मित्र या निर्षेक्ष राज्य के प्रवन्ध और उसकी देख-रेख में 
कास होता है एवं अन्त में उस प्रान्त का बहुमत जिस राज्य के 
पत्त में हो, उसमें वह प्रदेश मिला दिया जाता है। दोनों ओर से 
उक्त भू भाग के निवासियों को भिन्न भिन्न अकार के अलोभन 
ओर मुखियाओं को आश्वासन दिये जाते हैं । 

कहीं-कही' की जनता स्थायी रूप से अपने भाग्य का फैसला 
करने से इन्कार कर देती है ओर केवल दूस, बीस या तीस 
बषे की मियाद्‌ निश्चय होती है। बैसी दशा में उक्त फैसला 
उसी मियाद तक क़ायस रहता है। उसके बाद फिर, यदि वही 
स्थिति बनी रहे तो, प्लेबिस्साइट द्वारा उसका भविष्य-निरणेय 
होता है। 

वास्तविक रूप 


यह इसके आधुनिक रूपों में से एक है। इसका असली रूप 
इससे उत्कृष्ट है ओर उसके दशन संसार के अन्धकार में पड़े 
हुए इतिहास के खंड्हरों में कभी-कभी हो जाते हैं। हमारे देश 
के भी कुछ उदाहरण सिलते हैं । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इसका जन्म सुदूर प्राचीन काल सें 
जातियों?779७७ के युग सें हुआ था । क्रमश: जब स्वतंत्र जातियों 
ने राज्यवाद से अपनी रक्षा के लिए 'संघ' बनाने शुरू किये, तव 
ऐसे प्रदेशों के बारे सें, जिनसें दो या अधिक जातियाँ वसी होती - 


( १६१० ) 


थों, प्राय: आपस में विवाद खड़ा हो जाता था. कि उन्हें किस 
संघ में मिलना चाहिये। और चूँकि उद्देश्य सबका एक होता था 
ओर साथ ही सभी प्रजावादी शासन के पक्षपाती होते थे--इस 
संघ-संगठन का ध्येय भी अपनी आस्तित्व रक्षा होता था-अत 

जनता स्वयं ही सार्वजनिक मत द्वारा इस प्रश्न का निर्णेय करती 
थी । सिकन्द्र की चढ़ाई के समय तक यह पद्धति प्रचलित थी 
ओर कई जातियों ने उस समय भी उसकी वश्यता स्वीकार करने 
न करने के प्रश्न का निर्णय इस प्रकार सा्वेजनिक मतद्वारा 
किया था। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं, जिन्हें हम एक 
दूसरी “आचीन प्रजातंत्रों? सम्बन्धी पुस्तक में देंगे। यहाँ हमने 
उसके मूल रूप की किंचिदू कलक दिखा देने के उद्देश्य से इतना- 

सा उल्लेख कर दिया है। 


किन्तु आधुनिक युग में इसका पुनर्जेन्म जिस रूप में हुआ 
ओर अब जिन रूपों में इसका विकास -हो रहा है, वे प्रायः 
सर्वथा दूसरे हैं । उदाहरण के लिए इस युगमें सब से पहले 
फ्रांस में, फ्रान्स की प्रसिद्ध क्रान्ति के बाद इसका प्रयोग हुआ 
था | उस समय प्रजा के सामने सन्‌ १७६३ में यह प्रश्न रखा 
गया था कि वह राज ( एक तन्त्रीय ) व्यवस्था में रहना चाहती 
है या प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में । 


सन्‌ १७८१ से सन्‌ १७८३ के बीच में ही फ्रांत ने इटली के 
जो भाग जीत लिए थे उनमें से अविग्नोन, सवॉय और नीस की 
जनता में इस बात पर प्लैेबिस्साइट” लिया गया. था कि वे फ्रांस 
के आधीन रहना चाहते हैं या इटली के, और अन्त में बहुमत 
के अनुसार ये प्रान्त फ्रांस में मिला लिये गये थे। इसी तरह 
सन्‌ १७६८ में मुलहोसन ओर जेनेबा के प्रजातन्त्र फ्रांस के, 
प्रजातन्त्र में मित्ना लिये गये थे। 


( ९१११ ) 


सन १८४८, १८६० और १४८७० में “प्लैबिस्साइट” के 
द्वारा ही इटली ने ये भाग फिर वापिस ले लिये । 


परन्तु ये सत जिस तरह लिये गए थे, उनको देखते हुए इन्हें 
लोकसत का प्रद्शेन कहना, 'लोकमत'” शब्द का सज़ाक डड़ाना 
है । क्योंकि इन्हीं के सम्बन्ध के साहित्य से यह स्पष्ट हैकि ये मत 
केवल चालबाजी द्वारा ही नहीं प्रत्युत भयानक अत्याचारों और 
आतंक एवं घंंस द्वारा प्राप्त किये गये थे । 


सन्‌ १७६६ ई० सें फ्रान्स में फिर “प्लेविस्साइट” का ढोंग 
रचा गया और उसके द्वारा ३ डिक्टेटर बनाए गए। इसके एक 
वर्ष वाद ही इसी विधि द्वारा पहले नैपोलियन फ्रान्स का आजी- 
वन प्रेन्सिडेन्ट बना ओर उप्तके बाद सन्‌ १८०४ में वंशपरम्परा- 
गत सम्राट वन गया। (ला567ंव्या5! सा50ए ५४०. हा। 
788844] ६० 45 श्याते,0 ऐैणाठश्ागुओं णा ?6095८६८५ 
0७ 5. ४ए०ए7ा००प७), र८ए एणए ). 


सेविस्साइट के इन परस्पर विरोधी परिणामों को देखकर 
बहुत लोग इस संस्था ओर पद्धति को ही त्याज्य समभने लगे हैं । 
४४३, ४८९५ (5०५०६ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि “वास्तव 
में प्लैविस्ताइट मतदाताओं को आत्मघात कर लेने का आमंत्रण 
है ।” परन्तु जैसा हम वता चुके है, ये सब इस पद्धति के दुरुपयोग 
का परिणाम है । जिस तरह सामत्राज्यवादियों ने प्रतिनिधि-तन्त्र 
ओर प्रजातन्त्र आदि का दुरुपयोग कर इन संस्थाओं को अप्रिय 
बना दिया है, ठीक वही दशा और गति इस “प्लैविस्सा- 
. इट” की है। 


( श१२ ) 


राज्य विस्तार का साधन 


ओर अब तो प्राचीन कालीन धार्मिक-यक्ष-पद्धति की तरह 
स्वार्थी लोगों ने इसे राज्य विस्तार का साधन बना डाला है। 
उदाहरण के लिये जब पिछले महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय 
हो गई और जमेन शासन अस्त व्यस्त हो गया, तब जमेनी के 
डुकड़े करने और उनमें से कुछ को हड़प जाने के लिए उन्हें प्लैबि- 
स्साइट” द्वारा अपना भविष्य-निणय करने को कहा गया । जनता 
कुछ तो तत्कालीन शासन से ऊबी हुई थी । युद्धकाल में उसे और 
भी यातनाएं सहनी पड़ी थीं। यह भी आशंका होनी स्वाभाविक 
थी कि विजयी राष्ट्रों के विरुद्ध कुछ करने से उन्हें वे और सतावेंगे। 
इधर विजयी राष्ट्रों की, अन्य उपायों से भी लोगों को आतंकित 
करने का अवसर मिल गया था। परिणाम यह हुआ कि 
5०7०5एा४ ( जत्तरी जमनी ) डेन्माक में शामिल हो गया 
ओर [7 पए००० तथा १४०७]77८०७ बेल्जियम में मिल गये । इसी 
प्रकार 'सार' प्रांत के लिए निश्चय हुआ कि उसका भविष्य- 
निर्णय १४ वर्ष वाद प्लैविस्साइट द्वारा किया जाय । 


सब से ताजा उदाहरण व्यक्तियों पर “प्लैविस्साइट” द्वारा 
लोकमत लेने का, हिटलर का है, जो हाल ही में हुआ है । 


इसका दुरुपयोग एक और तरीके से भी होता है। जिस 
भू भाग को कोई देश इस अस्त्र द्वारा हड़पना चाहता है, वह 
उसमें अपने देश या समुदाय के लोगों को भिन्न-भिन्न बहानों से 
ओर भिन्न-भिन्न अवसरों से लाभ उठाकर, बहुत बड़ी संख्या 
में आवाद कर देता है। और कई जगह तो अमेरिकन 'रेड इंडि- 
यन्स” वा अफ्रीकन जातियों की तरह स्थानीय जबता को 
विभिन्न उपायों से नट्ठ कर सवेथा नगण्य ही बना दिया जाता है। 


( १९१३ ) 


इन सब बातों से स्पष्ट है कि जिस प्रकार ग्रजातंत्र, डिमो- 
क्रेसी आदि लासों का दुरुपयोग कर वर्गेशासन कायम किये 
ओर रक्‍्खे जा रहे हैं, उसी म्रकार इस पवित्र संस्था का भी 
भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। 


वास्तव में इसका उपयोग होना चाहिये, अत्येक देश के लिए 
आत्म-निर्णाय से । अथीत्‌ वह किस प्रकार की शासन व्यवस्था 
चाहता है ? इस समय बह जिस शासन सें है, उसे चह नापसन्द 
करता है या नहीं ? आदि-आदि, 


इसी प्रकार आज जगह-जगह देशी राज्यों से लिये हुए 
सूभायों ओर छावनियों आदि को लौटाने तथा वरसा, सीलोन 
आदि से भारत के सम्बन्ध आदि प्रश्नों पर इसका प्रयोग हो 
सकता है। परन्तु करे कौन और कहे कोन ? न अदेशों सें इतना 
मनुष्यता का अमिसान है और न शासकों से उन्हें पालतू 
बन्द्रों के जंगल से अधिक मूल्य देने की सावना । 


जलता ऑिवओओ 
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77&८०,, रिकराल (पुनरावर्तन) 
(.<डस्कीच्डआा २ 


उपरोक्त त्रिपुटी के एक भाग का विवेचन रह गया था| वह 
है “रिकाल” की पद्धति । इसका अथ है वापिस बुलाना अथात्‌ 
किसी नियुक्त व्यक्ति को पदच्युत करना । 


आवश्यकता 


इसकी आवश्यकता भी ऊपर के खण्डों में वशित अधिकारों 
के दरुपयोग के कारण ही हुई। वैसे तो सिद्धान्त की दृष्टि से 
भी जन-सत्ता की पूरी स्थापना तव हो हो सकती है, जब कि 
उसका शासन के प्रत्येक पुरे पर अत्यक्ष अधिकार रहे । बह जब 
देखे कि अमुक पुर्जा घिस गया है, वा यंत्र के अनुकूल नहीं हैं, 
उसमें खराबी पेदा करता है, तब ही उसे निकाल ओर बदल 
सके । परन्तु आज की दुनिया में तो सब ही वातें उलटी हैं 
उल्नटी बातों को सीधी कहा जाता है ओर सीधी वातों को 
उल्टी कहकर कोसा जाता हैं। जन-सत्ता के नाम पर - 
बे सत्ताएँ स्थापित की जाती हैं और सच्ची जन-सत्ता की 
बातों को शेखचिल्ली की कल्पना कहा जाता है। प्रतिनिधि 
कहलाने वाले मालिक बन बैठते है. ओर मालिक गुलाम की 
तरह बरते जांते है। रक्तक कहलाने वाले भक्षक का क्राम करते हैं 
ओर रक्य भच्य की तरह काम में लाये जाते हैं। ऐसी दशा में 
यदि 'रिकाल” के अधिकार को भी “विक्षिप्तों की वकवास” की 
श्रेणी में रक्खा जाता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । 


इसीलिये यद्यपि आम तौर पर यंत्रालयों के संचालक व्य- 
चहार में 'रिकाल' की पद्धति पर चलते है ओर खराब पूर्ज को 
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एक सिनट भी यन्त्र सें नहीं रखते, परन्तु शासन यन्त्र सें उसी 
नियस का प्रयोग करने का नाम लेते ही वोखला उठते हैं | यन्त्र 
के लिये तो कहते हैं कि यदि उसमें खराब पुज़ा रहने दिया जाय, 
तो उस एक पुर्जे के कारण सारा यंत्र बिगड़ जायगा। किन्तु 
शासन चंत्र के लिये वे ही कहते हैं कि इसमें से खराब पुज्ो 
हटाने से शासन यंत्र विगड़ जायगा | पुज़ों खराब हो या अच्छा 
वह जितनी मियाद के लिये यंत्र में लगाया गया है, उतने ससय 
तक उससें रकक्‍्खा! ही जाना चाहिये । 


कारण स्पष्ट है। यंत्र के पुर्ज़े के सम्बन्ध सें बातें करने वाले 
यंत्र संचालक हैं | परन्तु शासन यंत्र के पुर्जों की हिमायत करने 
वाले स्वयं शासन-यंत्र के पुर्जे हैं। यदि यंत्रों के पुर्जों में भाषण 
शक्ति होती, तो वे भी इसी तके का आश्रय लेते और शायद 
अपने लिये बीमे और पेन्शन तथा कम्पेन्सेशन ( मुआवज़ा ) के 
नियम बनाने की सांग भी करते । इसीलिये वास्तव सें इस तके- 
सरणी को उतना ही मूल्य दिया जाना चाहिये, जितना कि 
वास्तविक यंत्र के पुर्ज के तके को । अस्तु, 


इंग्लैंड आदि देशों में, जहाँ यंत्र के पुर्जे ही यंत्र के मालिक 
हैं, वहाँ बड़े-बड़े पद आदि राजा वा शासन-सभा द्वारा भरे 
जाते हैं। परन्तु स्विटज़रलेंड, अमेरिका आदि देशों में, जहाँ 
पूरा न सही, बहुत कुछ यंत्रों पर अधिकार उनके स्वामी-जन 
समूह का है, वहाँ इनके निर्वाचन की प्रथा है। प्रांय: सब जिलों 
में शासन-यंत्र के सब प्रसुख पुरे जनता द्वारा चुने और चियुक्त 
किये जाते हैं। क्‍या जिलों की शासन सभाओं के सदस्य, क्या 
उनके ग्रेसिडेस्ट, उयवस्थापिकाओं के सदस्य और उनके अध्यक्ष, 
धर्माध्यक्ष. जज, रजिस्ट्रार , अध्यापक और क्या भिन्न-सिन्न 
विभागों के अफ़सर एवं पंचायतों के अधिकारी, सब जनता 
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द्वारा चुनकर नियुक्त किये जाते हैं। इसीलिये यदि जिले की 
शासन सभा या मंत्रियों ओर व्यवस्थापिका में विरोध हो जाता 
है, तो मंत्री त्यागपत्र नहीं देते। क्‍योंकि वे सीधे जनता के प्रति 
उत्तरदायी हैं । 

जब पहले पहल यह पद्धति चली, तो सनातनी--पुराने ढंग 
के--नीतिंज्ञों ने इसका बड़ा विरोध किया था। कहा गया था 
कि “इसकी बदोलत एक दिन भी शासन यंत्र न चल सकेगा । 
एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं । ये नित्य आपस में 
लड़ेंगे ओर शासन अ्रष्ट होगा |” परन्तु अधपढ़े ज्योतिषियों की 
तरह उनकी ये सब भविष्यवाणियाँ भ्ूूठी प्रमाणित हुईं। इतने 
वर्ष हो गये, आज तक एक बार भी इसके कारण शासन यंत्र 
में खराबी होने की नौबत नहीं आईं । २९७) [96770०-859 व॥ 
(2]0९796007 ४, 70 आती क्या, कभी इतना विरोध ही 
नहीं बढ़ा। कारण यही है कि इन पुराने नीतिज्ञों का अनुभव 
तो बर्गशासन का है, जिसमें दूसरे विचारों का व्यक्ति निभ ही 
नहीं सकता । परन्तु वहाँ न॑ तो वर्गशासन की गुझ्लाइश है और 
न उसकी सन्‍्तति बढ़ती है। 


अमेरिका सें इस चुनाव की पद्धति को 7,008 390: 
5५8०7 “लॉग बैलट सिस्टम” कहते हैं । परन्तु वहाँ 
के ओर स्विटज़रलेंड के चुनाव सें एक गहरा भेद है। 
स्विटजरलेंड में अत्येक जिले के लोग अपने जिले के 
अधिकारियों को चुनते हैं और इसलिए उनसे वे परिचित 
होते हैं। उनके सम्बन्ध सें वे अपने विवेक से काम ले 
सकते हैं ओर केन्द्रीय सरकार के चुनाव में अपने विवेक से 
काम लेने के लिए उन्हें इन चुने हुए साथियों से सहायता मिल 
जाती है। परन्तु अमेरिका में उपरोक्त पद्धति से जो चुनाव होता 
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है, उसमें देश के किसी भी कोने से उम्मेदवार खड़े हो सकते 
हैं। इस च्रुटि से लाभ उठाकर वहाँ के पूँजीवादी राजनीति में 
खेल खेलते रहते हैं ओर प्राय: ऐसे व्यक्तियों की सूची पेश करते 
हैं, जिसमें दिए व्यक्तियों से मतदाता सवेथा अपरिचित रहते 
है। उनके वारे में पूँजीवादियों द्वारा अधिकृत समाचार-पत्र 
जैसा प्रचार करते हैं, वैसा ही विचार बनाकर लोग उनके लिए 
मत देते हैं| स्वभावत: ऐसी दशा में मतदाता अपने विवेक से 
काम नहीं ले सकते । 


50रा 9388.,077 5१57 &छ/ 


इस त्रूटि को दूर करने के लिए एक ओर पद्धति निकाली 
गई है। इसे “शौट बैलट सिस्टम” कहते हैं। इसके अनुसार 
केवल विभागों के अध्यक्षों का चुनाव जनता से कराया जाता 
है, जो असिद्ध और काफी क्षेत्र के अधिकारी होने के कारण 
काफी लोगों के परिचित होते हैं। इससे धनिकों के राजनैतिक 
सट्टे में कुछ कमी आ गई है। 

इस चुनाव के लिये कई जगह उस्मेदवारों को यह शपथ 
लेनो पड़ती है कि “वह किसी राजनैतिक दल का सदस्य वा 
पक्षपाती तो नहीं है । 


इन चुनावों में किसी भी उक्त पद के लिए आवश्यक 
योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, इसलिए प्राय: 
प्रत्येक पद के लिए कई उस्मेदवार होते हैं और जनता जिसे 
सबसे अच्छा सममती है, चुन लेती है । 


इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक विभाग के सातहत अफ़सरों 
की नियुक्ति-अलह॒द्गी का अधिकार इन चुने हुए अधिकारियों को 


( (९८) 


होता है | यह सावधानी इसीलिये की जाती है कि क्रिसी विशेष 
दल के लोग भरती होकर शासन-यन्त्र का दुरुपयोग न करे | 


इस पकार चुने हुए शासन के ये अत्येक पुझ्े किसी भी 
समय जनता द्वारा बदले या पदच्युत किये जा सकते हैं। इसे 
व्यावहारिक रूप देने की दो विधि है 


व्यावहारिक रूप--- 

१--ऐसे अधिकारी के प्रति,जो जनता की निश्चित नीति या इंच्छा 
के विरुद्ध आचरण करता है, अथवा किंसी एक दल के पक्ष 
का समर्थन करता है, जनता सभायें कर उस पर अश्विस 
का पस्ताव पास करती है। 


२०>इस पर उक्त अधिकारी वा किसी कॉसिल का सदस्य त्याग- 
पत्र नहीं देता है तो उसे प्रथक करने के लिए एक आवेदन 
पत्र तयार कर उस पर २४ अ्रतिशत मतदाताओं के हस्ताक्षर 
लिये जाते हैं । सनफ्रांसिस्को में केवल १० प्रतिशत मत- 
दाता ही हस्ताक्षर कर ऐसा आवेदन पत्र भेज सकते हैं। ओक- 
लंड स १४ प्रातेशत, उल्लास मे ३४ प्रतिशत आर इल्लिनोइस 
नगरों में ५० प्रतिशत हस्ताक्षर होने का नियम है । 


इस पद्धति के द्वारा जनता केबल चुने हुए ही नहीं, मुख्या- 
धिकारियों द्वारा नियुक्त किये हुए अफ़सरों को भी निकाल दिये 
जाने की मांग कर सकती है। 

उक्त आवेदन पत्र पहुँचने पर रिफ़ रेण्डस की पद्धति से उस 
पर लोकमत लिया जाता है। 'वैल्ञट पेपर” ( मतदान पत्र ) पर 
जनता के उसे हटाने के कारण भी छपे रहते हैं ओर यदि दोपी 
अफ़सर चाहता है, तो उसकी निर्दोपिता प्रमाणित करनेवाली 
दलीलें भी छपी रहती है । * 
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रूस की विशेषता ! 


रूस ने इस पद्धति को कुछ विशेषताओं के साथ प्रचलित 
किया है । वहाँ के विधान के अनुसार, सोवियट रूस सें चुन कर 
भेजे हुए अपने प्रतिनिधि को भी जनता जब चाहे वापिस 
चुला ले सकती है । ( 3. रिगाझंटांए'5 506 (णाश[।ए- 
घं०) 22, 20 ) 
फहना व्यथ है कि इसका अयोग बहुत कम होता हैं। उ्यव- 
स्थापिका केसदस्यों और शासन सभा के विरुद्ध तो ओर भी कम 
होता है। केचल जनता के हाथ सें इस अधिकार का होना ही 
अधिकारियों को ठीक पथ पर रखने के लिये काफ़ी होता है। 
फिर भी कोई दल व्यर्थ प्रचार कर इसका दुरुपयोग न कर सके 
इसलिए नीचे लिखे संरक्तण अमेरिका ने रक्खे हैं:-- 
९--दोषी अफ़सर को अपनी सफ़ाई देने का अवसर दिया 
जाता है| 
२--उसे ६ सास का समय अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने 
ओर फिर जनत्ता का विश्वास प्राप्त कर लेने के लिए दिया 
जाता है। तव तक वह अपने पद पर बनां रहता है। 
३--यदि रिफ्ने रेण्डस लेने पर जनता “रिकाल” के आवेदन पत्र 
को नामंजर कर देती है, तो इस झगड़े में अफ़सर को जो 
ख़्े करना पड़ता है, वह उसे सरकारी कोष से मिल 
ज्ञाता है । 
४--एक वार ऐसा होने पर फिर उसके विरुद्ध पदच्युत करने का 
आवेदन पन्न नहीं दिया जा सकता | 
(अ) नवादा और ज्रगोन आदि कुछ राज्यों सें ऐसां नियस है 
कि यदि आवेदन पत्र दुवारा पेश किया जाय ओर उसके 


(२१४ .) 


साथ, पेश करने वाले, पहली बार का सरकारी खर्चे कोष 
में जमा करा दें, तो वह स्वीकार कर लिया जाय । 


४--छुछ राज्यों में ऐसा भी नियम है. कि उक्त आवेदन पत्र के 
पक्त में, कम से कम उतने मतों का वहुमत आने पर ही 
अधिकारी अलग किया जाय जितने कि उसे चुनने के समय 
उसके पत्त में पड़े थे 
इस प्रकार अधिकारियों के लिए इतने संरक्षण है किये. 
आसानी से -हटाए ही नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, उलटे 
कभी-कभी इन संरक्षणों का दुरुषयोग भी होता है और दोपी 
अधिकारी वचा लिया जाता है । 


“रिक्राल” के विरुद्ध दलीलें 
७२४4० -5<-5% 

हम कह चुके हैं कि इस पद्धति के विरुद्ध बहुत कुछ कहा 
गया हैं ओर कहा जाता है | एक मुख्य दलील यह दी जाती है 
कि यह अधिकारियों की स्वतंत्रता को छीनती है, उनका साहस 
कम करती है और उसे अपने कर्तव्य की अपेक्षा लोगों के भावों 
का ध्यान अधिक रखने को वाध्य करती है। और जनता में, 
विशेषत:ः चोरी से नशीले पदार्थ आदि लेने देने वाले तथा दूसरे 
ऐसे धन्धे करने वाले दल होते हैं | वे लोग अधिकारियों पर 
इस पद्धति की बदोलत रीौत्र गांठ लेते हैं । विशेषतः इस लिए कि 
ऐसे-ऐसे गुट्टों में बड़े-बड़े ग्रभावशाली व्योपारी भी होते हैं । वे 
किसी अफ़सर को प्रचार द्वारा अग्रिय बना सकते हैं । अतः यह 
पद्धति खतरनाक है 

इसमें सन्देह नहीं कि दलील जोरदार है | परन्तु क्या यह 
भी वात इंतनी ही सत्य नहीं है कि, यदि अधिकारियों को बेलगाम 


( १२१: ) 


छोड़ दिया जाता है, तो वे बड़ी आसानी से उन प्रभावशाली 
लुटेरों के हाथ बिक जाते हैं, जिनसे उन्हें नियमित ओर बड़े-बड़े 
इनाम मिलते रहते हैं। फिर जब हम संरक्षणों पर दृष्टि डालते 
हैं, तव तो इन दलीलों की कोई गुल्लाइश ही नहीं रह जाती । 
सिद्धान्त की दृष्टि से भी जो नियुक्त करता है, उसे निकालने का 
अधिकार होना हो चाहिये ओर खासतोर पर हमारे कारखानों 

ओर दकफ़्तरों में क्या नियम होता है ? नियुक्त करने वाला 

ही निकालने का अधिकारी होता है न ? फिर जनता के लिए ही 
यह आपत्ति क्‍यों ? इसके अतिरिक्त इतने वर्षों में भी इस नियम 
द्वारा उतने अन्याय किये जाने का कोई प्रमाण आज दे सका 
है क्‍या, जितने कि दूसरी स्थितियों में होते हैं ? वास्तव सें 
इसने कड़े संरक्षणों के मुकाबिले में जनता तब ही ऐसे अस्त्र का 
प्रयोग करने को उद्यत हो सकती है, जबकि उक्त अधिकारी ने 
बहुत ही कड़ी अनियमितता या बेईसानी की हो । और उसकी 
सहालुभूति उन मक्तार दलों से तो हो ही नहीं सकती, जिनका 
उदाहरण दिया गया है, फिर चाहे वे कैसे ही प्रभावशाली क्‍यों 

न हों ? यदि यही बात हो तो उसे सब से अधिक, सबसे सम्पन्न 
राज्य-सत्ताओं से प्रभावित होना चाहिये । परन्तु वह सदा राज- 
सत्ता की विरोधी रहती है। अतः यदि ऐसा हो भी, तो अफसर 
के उसका भंडाफोड़ करते ही जनता की सहाजुभूति उसके साथ 

हो जायगी | 


और आज तो कई देशों में एक दल के बहुमत वाली शासन 
सभाएं, न्याय ओर शाशन को अलग करतो हैं। क्‍या जनता 
उनसे भी अधिक पक्षपातिनी हो सकतो है । मि० गिल्वटेसन्‌ 
( 3पल्यांव्या] 0८ (500७. ?. 74 ) ने तो अनुभवों और 
इतिहास द्वारा यह सिद्ध किया है कि इस पद्धति से शासन की 


(६ १३२२ ) 


सर्वाज्ञपूर्णता बढ़ी है । और प्रेसिडेण्ट विल्सन तो इस पर इतने 
मुग्ध थे कि उन्होंने इसे कठिनाई के समय काम आने चाली 
(7॥6 5घ॥) 3७)॥70 (७० [0007) “दरवाज़े के पीछे रक्खी 
हुई बन्दूक़” बताया है। ( (0फराशो07. (70ए87087 
2११ 6 (45 शाह ता 72, 468 ) 


न्यायाधीशों का प्रुनरावतेन 
राज्याधिकारियों और प्रतिनिधियों के पुनरावतेन का वर्स्मत 
हम ऊपर दे चुके हैं। परन्तु उन्नत देशों में भी न्यायाधीश और 
शिक्षक भी चुने जाते हैं। वास्तव में शासन ओर क्ानूनों के 
समान ही इन दोनों विभागों का सम्बन्ध जनता के हित्ताहित 
से बहुत गहरा है । 


यदि न्याय विभाग शुद्ध न हो तो लफंगों ओर धनिकों की 
वचन आती है । समाज सें अनाचार फैल जाता है। न्यायाधीशों 
को पक्तपात करने सें डर नहीं रहता। वे न्याय को अपना घर 
भरने का साधन वना लेते हैं. 

यही स्थिति शिक्षा की है । शिक्षक को जनता और बच्चों के 
माता पिताओं का कोई भय नहीं रहता | वे अपने ऊपर के 
अफसरों को खुश रखकर चाहे जो करते रहें, कोई पूछने बाला 
नहीं। दे चाहें अपने छात्रों को दुश्वरित्र बनावें चाहे, उनमें 
'कोई कुसंस्कार पैदा करें, माता-पिता कुछ नहीं कर सकते । 

इसी लिये स्विटजरलेंड, अमेरिका, रूस आदि में इन्हें 
चुनने की पद्धति है। ओर पद्धतियों की तरह इसका भी शुरू में 
काफी विरोध हुआ था । कहा गया था कि न्यायाधीशों को तो 
'सर्वेथा स्वतंत्र रक्खा जाना चाहिये, अन्यथा उनकी वही स्थिति 
'होगी, जो राजाओं के आधीन रहने वाले न्यायाधीशों की होती 


( १२३ ) 


है। वे शुद्ध न्याय न कर सकेंगे। लोकमत को देखकर न्याय 
करेंगे | आदि आदि-- 


परन्तु व्यावहारिक अनुभव ने साबित कर दिया कि लोगों 
की ये शंकाएँ निर्मल थीं। जनता एक व्यक्ति की तरह छोटी- 
छोटी बातों में ओर अनुचित रूप से कभी किसी की आज़ादी 
में हाथ नहीं डालती । ( 56९-]36॥त8? &॥960व॥ (पफए 
(00८7 6८॥7६ 7. 7 ) 

“तिर्णय”-प्रत्थावतेन 
- फिर रही सही आशंकाओं को दूर +रने के लिये एक और 

विधि निकाल ली गई है । इसे ॥॥6 [२९८४)। ० [06० थ०75 
कहते हैं । इसके अनुसार जनता न्यायाधीश को नहीं हटाती, 
किन्तु उसके जिस फ़ैसले को ग़लत सममभती है, उसे रद्द कर 
देती हैं । 

परन्तु आश्वये हे कि यह सुधार भी बिना विरोध के स्वीकृत 
नहीं हुआ | इसे लोगों ने पुनरावतेन से भी बुरा बताया ओर 
साथ ही दिल्लगी यह कि व्यवहार में आने पर इसके विरुद्ध 
दी गई दलीलें भी चैसी ही क्ूठी साबित हुई । 

इस सम्बन्ध सें मि० एच० एस० गिल्बटेसन लिखते हैं-- 
“क्या यह नागरिक जीवन की उन्नति के लिये बाधक है (-- 
हमारे यहाँ इस प्रथा ने जो लाभ पहुँचाए हैं और हमारे शासन 
ओर न्याय को उन्नत बनाने में इसने जितनी मदद की है, उसे 
देखते इस प्रश्नका उत्तर 'नहीं? के सिवाय कुछ नहीं हो सकता ।” 








आवश्यकता 


॥25% ० पउन्सस 

आजकल हमारे देश में चुनावों का महत्व बहुत बढ़ गया 
है | ब्रटिश भारत में ही प्राय: ७ करोड़ व्यक्तियों को मत्ता- 
धिकार मिला है। अब ज़िला बोर्डों एवं म्यूनिसिपैलिटियों के 
विधानों में जो परिवतेन हो रहे हें, उनसे सतदाताओं की 
संख्या ओर भी बढ़ जाने वाली है। देशो राष्यों में भो प्रतिनिधि 
संस्थाओं के लिए आन्दोलन चल रहे हैं। अनेक राज्यों में 
स्थानीय शासन संस्थाएं प्रतिनिध्यात्मक हैं भी । 

इनके अलावा सार्वजनिक प्रतिनिधि संस्थाएँ देश के हर 
भाग में मौजूद हैं, ओर जहाँ नहीं थीं, वहाँ अब बन रही हैं । 
इधर जब से कांग्रेस के हाथों में शाप्तन सूत्र आए हैं, तब से 
चुनावों में दिलचस्पी लेने वालों की संख्या दिन दूनी, रात 
चोगुनी बढ़ रही है। देहात के किसान, शहरों के सजुदूर और 
सध्यस वर्गीय युवक बहुत बड़ी संख्या सें चुनावों में भाग लेने 
लगे हैं । इस स्थिति को देखकर जो लोग अब तक सार्वजनिक 
ओर सरकारी संस्थाओं के ठेकेदार वने हुए थे, उनके आसन 
डगसग/ उठे हैं। वे इस प्रवृत्ति का भिन्न-भिन्न उपायों से विरोध 
करते है, उसे दुरी बताते है ओर सिन्न-भिन्न हथकण्डों से नए 
आने वाले, मुख्यतः ग़रीब उस्सेदवारों को असफल कर हतोत्साह 
करते हैं । 


( रे, 3) 


वास्तव में बुरा है क्‍या ? 
इसमें शक नहीं कि इस प्रवाह से बहुत से ऐसे लोग भी 
लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका आगे आना 
वाञ्छुनीय नहीं है। लेकिन साथ ही ऐसे लोग प्रायः इतने 
साधन-सम्पन्न ओर थोग्य होते हैं कि वे अच्छे खिलाड़ियों 
के मुकाबिले में भी, ओर कई वार खिलाड़ियों को खरीद कर 
सफल हो ही जाते हैं । अत: इस विरोध की अधिकतर मार 
पड़ती है, उनही लोगों पर, जिन पर नहीं पड़नी चाहिये । 


परन्तु क्या यह प्रवाह वास्तव में बुरा है ? हमारे खयाल 
से तो यह धारणा ग़लत है। जिनके स्वार्थ को धक्का पहुँचता 
है, वे तो इसे बुरा कहेंगे ही, परन्तु तात्विक दृष्टि से हमें इसमें 
कोई बुराई नहीं दिखाई देती। सच.तो यह कि चुनाव पद्धति 
और चुनाव लड़ना आधुनिक राजनीति का सव से पहला और 
जरूरी पाठ है। और देशों में तो जनसाधारण की चुनावों में 
रुचि पैदा करने के लिए सिर तोड़ अ्यत्न किए जाते हैं। क्‍यों? 
इस लिये कि जब तक चुनावों में रुचि न ले, तब तक वह अपने 
मत का महत्व एवं उससे शासन के सम्बन्ध को समभही 
नहीं सकती | इस दृष्टि से हमारे लिये तो यह अपने यहाँ की 
जनता को जनतंत्र की शिक्षा देने का स्वयं प्राप्त अवसर है । 

इसमें शक नहीं कि पहले पहल अखाड़े में उतरने वालों की 
तरह हमारे नये सतदाता ग़ल्तियाँ करेंगे । पटकें खायँंगे | वार- 
वार हारेंगे। इससे कुछ नुकसान भी होगा | झुछ ग़लत आदमी 
भी चुन जायँगे ।- परन्तु यह जोखम किस नये परिवर्तन में नहीं 
होती ? हाँ, वह क्षणस्थायी होती है । परन्तु आगे चलकर उससे 


( १२६ ) 


जो अमित लाभ होंगे उनके मुक़ाबिले में यह हानि और अव्य- 
वस्था कितनी तगण्य होगी ? 


आर आखिर ये ग़ल्तियाँ भी क्यों होती हैं ? इसीलिए न, 
कि हमने जनता को चुनाव सम्बन्धी राजनेतिक ज्ञान नहीं 
कराया है। बेन चुनाव के नियसों से परिचित होते हैं न 
उम्मेदवारों के हथकर्डों से। अतः अब भी यदि हम अपने इस 
कर्तव्य का पालन करें, तो यह गड़बड़ी ओर भी जल्दी दूर हो 
जायगी | अस्तु, 

इसी दृष्टि से हम यहाँ अपने देश में प्रचलित चुनाव पद्धतियों 
सम्बन्धी ख़ास-खास नियम और सूचनाएँ दे रहे है 


((6/0/७ 


ब्न्य्य््ज्ज्ज्न्उ 


छः 
च्ध्् 


निर्वाचन और निर्वाचक 


(>ःब्ध्ल्छोख्ज्ा३ 
निर्वाचन के आम तोर पर दो भेद हैं:--- 
प्रत्यक्ष । 
परोक्ष । 


प्रत्यक्ष--प्रत्यक्ष निवीचन उसे कहते हैं, जिसमें प्रत्येक उम्मेद्वार 
को साधारण मतदाता चुनते हैं । 
साधारण मतदातां--पिधान के अनुसार कई प्रकार के 
होते हैं:-- 
( १ ) जहाँ प्रत्येक वालिय व्यक्ति को मताधिकार होता है, वहाँ 
प्रत्येक बालिग व्यक्ति साधारण मतदाता है । 
(२) संस्थाओं में नियमित चन्दो देकर बनने वाले प्राथमिक 
, सदस्य साधारण मतदाता होते हैं। 
(३) म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि में मतदाताओं की 
योग्यताएँ निश्चित होती हैं:-- 


€ १३१ ) 


(अ ) जैसे इतने समय से उक्त संस्था की ह॒द्‌ में रहने 
वाला । 


(ब ) इतना किराया--रहने के मकान का्‌--इतने समय 
से देने या लेने वाला | 


( स ) इतने लगान की जमीन जोतने वाला । 
( द ) इतनी स्थावर सम्पत्ति वाला । 

( ए ) इतनी शिक्षा पाया हुआ। 

( फ ) इतना वेतन पाने वाला | आदि-आदि 


ऐसी जगहों सें उपरोक्त योग्यता वाले व्यक्ति ही साधारण 
मतदाता होते हैं । 
परोक्ष निवौचन 


परोक्ष निधोचन--उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक प्रति- 
निधि को साधारण मतदाता नहों चुनते। साधारण मतदाता 
स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों को चुनते हैं और ये संस्थाएँ उनकी 
ओर से बड़ी संस्थाओं के लिए प्रतिनिधि चुनती हैं । 


उदाहरण के लिए पहले कांग्रेस की प्रत्येक संस्था के लिए 
प्रतिनिधि प्राथमिक ( प्रति वर्ष चन्दा देकर वनने वाले ) सदस्यों 
द्वारा ही चुने जाते थे। परन्तु अब अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति 
जारी की गई है । इसके अनुसार प्राथसिक सदस्य सिर्फ अपनी- 
अपनी वाडे या मण्डल-कमेटियों के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं । 


हक. औक 


ये चुने हुए प्रतिनिधि फिर शहर और ज़िले के लिए प्रति- 
निधि चुनते हैं । 


( १३२ ) 
इसी तरह नये संघ विधान के अलुसार म्युनिसिपैलिटी, 
ज़िला बोर्ड और ग्रान्तिक व असेम्बलियों के श्रतिनिधियों को तो 
साधारण मतदाता चुनते हैं, परन्तु केन्द्रीय. असेम्ब॒ली के प्रति- 
निधि अब साधारण मतदाताओं द्वारा न चुने जाकर, उनकी 
ओर से म्युनिसिपैलिटियों, जिला वोडों और ग्रांतिक असेम्बलियों 
आदि द्वारा चुने जायँगे । 


यही परोक्ष निर्वाचन पद्धति है । 
निवाचक संघ 


चुनाव की सुविधा ओर प्रत्येक समूह व भू-भाग का ठीक 
ठीक अतिनिधित्व होने की दृष्टि से, साधारण मतदाताओं के 
जो विभाग स्थिर किये जाते हैं, उन्हें निर्वाचक संघ कहते हैं । 
इसके कई श्रकार हैं। जैसे-- 


(१) धार्मिक निवाचक संघ | 
(२) जातीय निवाचक संघ । 

(३) व्यवसायिक निवाचक संघ | 
(४) सम्मिलित निर्वाचक संघ । 


3) 


धार्मिक निवाचक संघ 


यह निर्वोचक संघ किसी विशेष धर्म के अल्भयायियों के 
अतिनिधित्व के लिये वनाया जाता है। इसके अनुसार किसी 


( १३३ ) 


चुनाव क्षेत्र में जितने मतदाता उस धर्म के अनुयायी होते हैं, 
वे ही उक्त संघ के प्रतिनिधि के चुनाव में मत देते हैं। जैसे 
इसाई निवाचक संघ, मुस्लिम निवौचक संघ, आदि । ऐसे संघ 
प्राय: उन धर्मों के अनुयायियों के बनाये जाते हैं, जिन की 
संख्यां उक्त क्षेत्र में कम होती है । 


(२) 


जातीय निवाचक सांच 


इन निवाचक संघों का आधार धर्स न होकर जाति विशेष 
होती है । जो जाति, और मतदाताओं से कम संख्या में होती है, 
उसे भय रहता है कि बहुमत न होने के कारण शायद्‌ उसका 
एक भी अतिनिधि न चुना जा सके। इसी लिये उक्त जाति का 
एक प्रथक संघ बना दिया जाता. है। किसी चुनावन्षेत्र में उस 
जाति या जाति-समूह के जितने मतदाता रहते हैं, वे ही उस 
में मत दे सकते है। जैसे हरिजन, ऐंग्लोइण्डियन, यहूदी, 
पारसी आदि। 


(३) 
व्यावसायिक निवाचक सांघ 


इन निवोचक संघों का आधार, जाति या घमम न होकर, 
पेशा होता है । उदाहरण के लिये सठ्ज्ञी ओर फलों का धन्धा 
करने वाले, कारखांनों के मजदूर, छोटे दुकानदार, किसान, 
छोटे ज़मीदार, बड़े ज़मीदार, रुई के कारखानों के मालिक 
आदि समान धन्धा करने वाले । उपरोक्त संघों की तरह अमुक 
असुक धन्धा करने वालों के अलग अलग संघ होते हैं और 


( १३४ ) 


उनके प्रतिनिधियों के चुनाव में उक्त धन्‍धा करने वाले साधारण 
मतदाता ही मत दे सकते हैं। 


सम्मिलित निर्वाचक्रसंघ 
“जा (-)8---+ 


इस में जाति या धर्म का भेद नहीं होता । इसका रूप आम- 
तौर पर साधारण निवाचकरसंघ का होता है। चुनाव ज्षेन्न के 
सब मतदाता मिल कर निश्चित संख्यानुसार प्रतिनिधि 
चुनते हैं । 


नोट--जिस क्षेत्र का झ्राम्य या नगर, हिन्दू या मुस्लिम 
निवोचक संघ होता है, वहां के निर्वाचक संघ के साथ उसका 
नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे:--“आगरा शहर मुस्लिम 
निर्वाचक संघ” या “सादावाद देहाती गैरम॒ुस्लिम निबाचक 
संघ ।” - 


संरक्षित स्थान 


चुनाव में एक विशेष पद्धति 'संरक्षित स्थानों! की भी है। 
इस आधार पर कि अभी साधारण मतदाताओं में सब के 
हिताहित का समान आदर करने की बुद्धि नहीं है, या कहीं 
बहुमत में ऐसे स्वार्थी दुल का अधानत्व हो जाने पर, जो 
अल्पमत के साथ उदार व्यवहार नहीं करता, इस पद्धति की 
मांग की जाती है। इसके तीन भेद मुरूय होते हैं:-- 


(१) मतदाता तो मिश्रित होते हैं, परन्तु ऐसे घर्म या जाति के 
लोगों के लिए स्थान निश्चित कर दिये जाते हैं। 


( श१रर४ ) 


सतदाताओं को उन्हीं धर या जाति के लोगों में से उतने 
उस्सेदवार चुनने पड़ते हैं। 

(२) संरक्षित जाति या धर्म के लोगों का अलग निवोचक संघ 
बना दिया जाता है। 

(३) प्रथक निवाचक संघ बनाने के साथ-साथ स्थान भी 
निश्चित कर दिये जाते हैं । यह प्राय: अत्यल्प मत वालों 
के लिए ही होता है। उदाहरण के लिए एक निर्वाचन- 
क्षेत्र में २००० मतदाता हों और वहाँ से ४ प्रतिनिधि चुने 
जाते हों, परन्तु वहाँ पारसी मतदाता १०० ही हों। ऐसी 
दशा में ज़रूरी समझकर यह नियस कर दिया जाय कि 
वे १०० ही एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं। अथवा यह कि ४ 
में से १ प्रतिनिधि पारसी होगा । 


वर्तेमांन निवाचक सद्भू 


इस समय भारत में सन्‌ १६३४ ,के “झुधार विधान” के 
अजनुसार नीचे लिखे “(निवाचक संघ” है:-- 


१--साधारण निवोाचक संघ 

२- सिक्‍्ख तो 

३--झुस्लिस 9. 99 

४-एऐंग्लोइंडियचन ,, ,, 

४-नयोरोपियय ,, + 

६--भांरतीय इंसाई ,, 

७-व्यापारी उद्योग ओर खनिज निवोचक संघ 
८--जमींदार निवाचक संघ 

६--विश्व विद्यालय ,, $, 

श्ण्््श्म (सज़दूर ) 99. 399 


( १३६ ) 
११--साधारण स्त्री ,, ,, 


१२--स्त्री सिक्ख 99. 9 
3 ३--एऐग्लोइंडियन स््री 9. 939 
4 ४--मुस्लिम स्त्री छा 99 


१४--भारतीय ईसाई स्री ,, 


ध्यान रहे कि भारतीय ईसाइयों और स्त्रियों ने देश में कभी 
प्रथक मताधिकार नहीं मांगा था। फिर भी वह उनके गले मढ़ 
दिया गया। क्योंकि किसी भी देश को पराधीन रखने के लिए 
इस विप का इस्लेक्शन उसके लिए ज़रूरी होता है। 


चुनाव-नियमावली 
--#(:0)#-- 
मतदाताओं की फहरिस्त-- 


हर एक निर्वाचन क्षेत्र के सतदाताओं की सूची काफी दिलों 
पहले एक निश्चित स्थान पर टांग दी जाती है और उसकी सुचना 
प्रकाशित कर दी जाती है। यह सूची खास अफ़सरों द्वारा 
तैयार कराई जाती है। परन्तु आज कल के युग में किसी पर 
निर्भर रहना गलती है। अफसरों से भी क्लाफी गल्तियां होती 
हैं। साथे ही, जिस दल का, जिस संस्था या बोडे में प्राधान्य होता 
है, वह भी कभी २ अपने हित की दृष्टि से इन कामों में 
चालवाज़ी से काम लेता है। वहुधा विरोधी पक्षों के सतदाताओं 
के नाम नहीं दर्ज किये जाते या ग़लत छाप दिये जाते हैं, जिस 
से न वे उम्मेदवार बनने योग्य रह जाते हैं, न मत देने योग्य । 
इसी तरह बहुत से ऐसे लोगों के नाम दजें हो जाते हैं जो 
वास्तव में मतदाता की योग्यता नहीं रखते | हमारे देश में ही 


( १३७). 


कई बार साननीय मदनमोहन सालवीय ओर पं० प्यारेलाल 
शर्मा जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम तक सूची में दजे होने से 
रह गए । शर्मा जी तो इसी कारण केन्द्रीय असेम्बली का एक 
चुनाव ही न लड़ सके। 


हमारे यहाँ, क्‍या म्यूनिसिपैल्टियों के मतदाता, क्‍या 
डिस्ट्रिक्ट वोडे के और क्या प्रांतिक एवं केन्द्रीय असेम्वलियों 
के, इस बारे में अपने कतेठ्य की बहुत उपेक्षा करते हैं। अत: 
उन्हें सतकेता से ऐसी फहरिस्तों की जाँच करनी चाहिए ओर | 
उनमें जो गलतियाँ हों वे दुरुस्स्त करानी चाहिएं। 


संशोधित निर्वाचक् सूची-- 


इस प्रकार मिली सूचनाओं के आधार पर उक्त सूची का 
संशोधन किया जाता है और फिर वह संशोधित रूप में प्रका- 
शित की जाती है। इस सूची में जिनके नाम दर्ज होते हैं, वे ही 
उस्सेदवार होने या सत देने के अधिकारी होते हैं । 


नासमजुदगी का परचा-- 


संशोधित मतदाताओं की सूची के साथ नाज़दगी के परचे 
का एक नमूना ( भरा हुआ ) टांगा जाता है और उसके साथ 
वे हिंदायतें भी टंगी रहती हैं, जिनके माफ़िक परचा भरा 
जाना चाहिए । 


कुछ थाद्‌ रखने थोग्य बातें-- 
१--स्युनिसिपल चुनावों में---जिस निवोचन क्षेत्र या 


वाडे से जो मतदाता होता है, वही वहाँ से उम्मेदवार हो 
सकता है। वहीं उसे सत देना पड़ता है। दूसरे वाडे में 


( ११८ ) 


उसका नाम नहीं होना चाहिए । साथ ही जिस बाड़े का जो 
वोटर है वह उसी वाडे या मंडल वा हल्के से खड़े होने 
वाले उम्मेदवार को मत दे सकता है । 
२--जिला बोडॉ---के चुनाव में एक आदमी ही जिले में दो 
जगह मतदाता नहीं हो सकता, भले ही सम्पत्ति आदि 
कारणों से बह दो या अधिक जगह से मतदाता होने 
योग्य हो | 
नासज़दगी-- 
संशोधित सूची टंग जाने के कुछ समय वाद नामजदगी की 
तारीख मुक़्रर होती है। उस तारीख तक कोई भी मतदाता 
किसी उम्मेदवार का अस्ताव भरकर पेश कर सकता है | इस पर 
एक मतदाता का समथेन होना चाहिए । उस्मेंदवार की स्वीकृति 
भी होनी चाहिए | 
---- इस नामज़दगी के फार्म” को सावधानी से भरना चाहिए। 
ध्यान रखना चाहिए कि ग्रस्तावक व समर्थक उसी चुनाव क्षेत्र 
के मतदाता हों, जिससे उम्मेदवार खड़ा हो रहा है। साथ ही 
नाम व उनके हिज्जे भी वही हों, जो मतदाताओं की सूची में 
-हीं। उनमें न कुछ घटाया जाय न वढ़ाया जाय। ह 
----प्रत्येक उम्सेद्वार को कससे कम दो-तीन नामज़दगी के 
फार्म भरने चाहियें, ताकि किसी वजह से एक खारिज हो जाय 
तो दूसरा सही होने पर काम आ जाय । 
----उम्मेदवारों से जमानत भी जमा कराई जाती है| यह नकद 
होती है ओर एक नियत तादाद में 'मत” न मिलें, तो ज़ब्त करली 
जाती है । अत: नामज़दगी के साथ ही बह भी जमा करा देनी 
चाहिए | चरना अस्ताव-पत्र पर विचार ही नहीं किया जायगा | 
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“---नासज़दगी का फ़ास व रुपे जिस अधिकारी को दिये 
जांय, उससे उनकी रसीद उसी वक्त ले लेनी चाहिए । 


--+-ध्यान रहै कि एक मतदाता, एक चुनाव क्षेत्र से 
उतने ही उम्मेदवारों का प्रस्तावक या समर्थक वन सकता है, 
जितने उस्मेदवार उस क्षेत्र से चुने जाने वाले हों । यदि प्रस्ता- 
चक या समर्थक ख़ुद भी उस्मेदवार हों, तो उस संख्या से 
एक कम तक के ग्रस्तावक व समर्थक वन सकते हैं। उदाहरण 
के लिये यदि एक निर्वाचन क्षेत्र से ४ आदमी चुने जाने हैं, तो 
उस क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता ४ उस्मेदवारों का प्रस्तावक या 
समर्थक बन सकता है । परन्तु यदि वह ,खुद भी उस्सेदवार है, 
तो वह दूसरे चार उस्मेदवारों का ही प्रस्तावक या समर्थक वन 
सकता है। इससे अधिक का प्रस्तावक या समर्थक बनने पर 
वे परचे खारिज हो जांयगे, जिनका नियत संख्या से ऊपर उसने 
प्रस्ताव या समर्थन किया है। 


नांसजदगी की जाँच-. 
नामजदगी के बाद पअस्ताव पत्रों की जाँच करने की तारीख 
मुकरेर की जाती है। इस तारीख तक कोई भी उस्मेदवार 
अपना नास वापिस ले सकता है। नाम वापिस ले लेने वाले 
उम्मेदवार की जमानत लौठा दी जाती है। 
--जाँच के दिन प्रत्येक उस्मेदवार को ज़रूर पहुँचना चाहिए 
ओर प्रतिपक्षी उम्मेदवारों के परचों की ग़लतियाँ और अनिय- 
मितताएं देखती चाहिएं। आम तौर पर नीचे लिखी वातों पर 
उञ्ज किया जा सकता हैः-- 
(१) उस्मेदवार, प्रस्तावक ओर समर्थक के नाम रालत या लिस्ट 
के अनुसार न होने पर एवं नामों के हिज्जे सें फरक़ होने पर । 
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(२) उम्मेदवार, प्रस्तावक और समर्थक की वल्दियत ( पिता 
का नाम ) जाति या पता ग़लत होने पर | 


(३) उस्मेदवार, अस्तावक और समर्थक--इनमें से किसी के 
दूसरे निवोचन क्षेत्र का मतदाता होने पर । 


(४) प्रस्तावक, समर्थक या उसम्मेद्वार के हस्ताक्षर नकली या 
जाली होने पर | 


(४) उम्मेदवांर, या ग्रस्तावक या समर्थक की आयु ग़लत 
होने पर । 


(६) उम्मेदवार, प्रस्तावक या समर्थक के, जांच शुरू होने के 
पहले, अपना प्रस्ताव या समर्थन वापिस ले लेने पर । 


(७) ग्रलत तरीके से परचा भरा होने पर । 

(८) परचे के साथ जमानत की रसीद न होने पर । 

(६) परचा निश्चित समय और निश्चित तांरीख के बाद दाखिल 
किया जाने पर | 

(१०) मतदाता या उसम्मेदवार होने के लिए निश्चित योग्यताओं 
में से कोई न होने पर । 


(११) उस्मेदवार, प्रस्तावक या समर्थक के नाबालिश, पागल या 
किसी ऐसे अपराध सें सज़ा पाया हुआ होने पर, जिनके 
अपराधी मताधिकार से बंचित हों । 


प्स मत 
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इन में से कोई भी एक बात साबित होने पर नामजदंगी. 
खारिज हो जाती है । इसी तरह की आपत्तियां विपक्षी उस्‍्मेद 
वार कर सकते हैं, उनका उत्तर देने को तयार रहना चाहिये | 


---अत्येक्त आपत्ति लिख कर देना चाहिये और उसकी रसीद, 
जहां तक हो उसकी नक़ल पर, जांच कुनिन्दा आफ़िसर से 
ले लेना चाहिए, ताकि ऑफ़िसर किसी जायज्ञ बात को न साने 
तो उस की अपील या शिकायत के वक्त ये चीज़ें काम आवचें | 
इस प्रकार जांच होने के बाद जिन उस्मेद्वारों के परचे 
सही ठहरते हैं, वे उम्मेदवार घोषित कर दिये जाते हैं, अथौत्‌ 
उन्तके नाम छपा कर जनता में प्रकाशित कर दिये जाते हैं । 


निर्विरोध चुनाव 


यदि किसी चुनाव क्षेत्र से उतने ही या उससे कम उस्सेद- 
वारों की नाम जदगी संजर हो, जितने कि उससे चुने जाने 
चाहिएं, तो स्वीकृत नामज़दगी वाले उम्मेदवार निविरोध 
चुने हुए माने जांयगे | जोंच करने वाला अफ़सर उन्हें वहीं चुने 
हुए घोषित कर देगा । न करे तो सम्बन्धित उस्मेदवारों को 
तत्काल लिख कर उससे ऐसा घोषित करने की प्राथेना करनी 
चाहिये ओर इस प्रार्थना की रसीद ले लेनी चाहिये। ऐसी 
दशा में 'मत' डलवाने की नोबत नहीं आती। 


वापिसी 


----परचों की जांच हो जाने के वाद “रिटनिन्य आफ़िसर” 
एक तारीख ( चुनाव के पहले की ) निश्चित कर घोषित करता 
है कि जो उस्मेदवार अपने नास वापिस लेना चाहें, वे अमुक 
तारीख तक ले सकते हैं। 
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जिन्हें अपने नाम वापिस लेने हों, उक्त तारीख तकहीले . 
लेने चाहिये, ताकि उनके नाम “ बैलट-पेपर-मतदाता पत्र” पर 
न छापे जावें। ऐसे उम्मेदवारों को जमानत का रुपया वापिस 


मिल जाता है । है 
विदेष स्थिति में 


विशेष स्थिति में, या इच्छा होने पर कोई उम्मेदवार, चुनाव 
के दिन, मत लेना ख़तम होने के पहले किसी भी समय अपनी 
उम्मेदवारी वापिस ले सकता है, ऐसा भी कहीं २ नियम 
होता है । 
चुनाव 
न्द्रवेदिन+ 
यदि ऐसा न होकर उसम्मेदवार अधिक होते हैं, तव निश्चित 
तारीख को चनाव होता है। अतः चुनाव के लिये प्रत्येक 
उम्मेदवार को अपने एजेंट हर पोलिंग स्टेशन के लिये निश्चित 
करने चाहियें | एजेंट ऐसे होने चाहियें, जो चुनाव विधान के 
जानकार, चतुर और जहां तक हो, मतदाताओं में से प्रमुख 

लोगों से परिचित हों। ह 
साथ ही चुनाव सम्बन्धी अनियमितताओं पर पूरा ध्यान 

रखना चाहिये । आमतौर पर वे अनियमितताएऐं इस प्रकार 

होती हैं:-- 

अनिधमित खर्चे करानां-- 

(१) वोट या मत पाने के लिए, दूसरे उम्मेदवार को मत न देने 
के लिए या मत डालने को न जाने देने के लिये किसी या 
किन्हीं मतदाओं को कुछ रिशवत 'देना या इसी उद्देश्य से 
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दावत देना, भोजनादि कराना । 
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(२) ऐसी जगह मांग कर या किराये पर लेकर वहां मतदाताओं 
को ठहराना या बुल्ञाना, जहां नशीले पदार्थ मिलते हों। 


(३) प्रतिहन्दी उस्मेदवार को अपना नास वापिस लेने-बैठ जाने 
के लिए रिश्वत देना या दवाव डालना, धमकी देना, इनाम 
देना या किसी तरह का वादा करना । 


(४) दूसरों से अनुचित प्रभाव उल्वाना या लालच देना। 

(४) कल्पित नामों से चुनाव के सम्बन्ध में कोई काम करना | 

(६) ऐसे भ्ूठी दरख्वास्तें दिल्लाना, दावे कराना, भूठे 
वयान प्रकाशित करना या कराना, जिनसे किसों उम्सेदवार 
को हानि पहुँचे । 

(७) चुनाव के ख़चे का हिसाव झूठा या जाली देना या न देना । 

(८) निवोौचक यानी सतदाताओं को सवारी ख़च्चे देना। 

(६) किराए की सवारियों को भाड़े पर लेना और उनमें मत- 
दातओं को लाना, या भाड़ा देने का वादा करना। 


(१०) बिना प्रेस के व प्रकाशक के नाम के परचे निकालना । 


(११) अपने क़जदारों, किसानों या किराएदारों या नोकरों से 
क़जमाफ़ करने, व्याज कम करने, लगान या किराया 


छोड़ने या कम करने अथवा वेतन बढ़ाने का वादा इस 
शर्ते पर करना कि वे उसे या अमुक को मत दें । 

(१२) मतदाताओं के लिये पेट्रोल खचे वरगैरा उम्मेदवार या 
उसके एजेंट करें ओर मोटर, गाड़ी आदि किसी मित्र की 
मांग लें | 

(१३) छपाई का पेशा न करने वालों या अपने रिश्तेदारों वा 
घनिए मित्रों से छपाई आदि का क्वाम लेना। (यह यदपि 
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स्वत: अपराध नहीं हे, परन्तु ऐसी स्थितियों का हिसाब 
प्राय: संदिग्ध मान लिया जाता है |) ' 


अफसरों की अनियमितताएँ 


१--चुनाव अफ़सरों के किसी काम को घोषित-समय से 
पहले या पीछे करने पर । 

२--किसी उस्मेदवार से कोई भेंट आदि स्वीकार करने के 
साथ उसके सम्बन्ध में किसी अनियमितता की उपेक्षा करने पर | 

३--एक ही आधार पर दो तरह के फ्रैसले देने पर । 

४--किसी उम्मेदवार या दल के पक्त या विपक्ष में अपना 
मत प्रकट करने या दूसरों को अपना मत किसी को देने यान 
देने के लिये «प्रेरित करने पर | 

४--किसी उस्मेदवार या मतदाता को नियमित सुविधाएँ 
न देने पर । 

६--ग़लत निशान लगाने या ग़लत हिंदायतें देने पर । 

७--ऐसी सूचनाएँ प्रकाशित करने पर, जिन से किसी 
उम्मेदवार के हितों को हानि पहुँचे । 

नोट--यदि चुनाव अफ़सर जान बूक कर किसी व्यक्ति या 
दल का पक्षपात करने वाला सिद्ध हो जाय, तो उसके तहत में 
हुआ सारा चुनाव रद हो जा सकता है। 


जायज खर्च 
उम्मेदवारों के जायज्ञ खच्चे इस प्रकार माने जाते हैं:-- 
(१) उम्मेदवारों, उसके एजेंटों, सब एजेंटों, कलर्को' और अन्य 
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कर्मचारियों का सफ़र ख़चे, वेतत ओऔर खान-पान आदि 
का ख़्चे | 


(२) चुनाव के सम्बन्ध में अवैतनिक कार्यकर्ताओं व मित्रों का 
खचे । ह 


(३) छपाई, विज्ञापन, डाक, तार, स्टेशनरी, दफ्तर खोलने या 
सभा आदि करने के लिए किराये पर लिए गए सकान का 
5 ७ 
किराया आदि का ख़चे | 


हिसाब की नियमितता 


प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव के बाद, निश्चित सियाद के 
अन्दर अपना हिसाव चनाव अफ़सर के पास भेज. देना पड़ता 
है। चुनाव अक्सर हिसाव मिलने पर उसकी सूचना सम्बन्धित 
लोगों को दे देता है। हिसाव पहुँचने के वाद्‌ एक निश्चित मियाद 
के अन्दर कोई उम्सीदवार चाहे तो अपने विपक्षी के हिसाब की 
अनियमितताएँ लिखित द्रख्वास्त द्वारा सेज कर गवनेर से 
उसका चनाव रद किये जाने की प्रार्थना कर सकता है। 


इसलिए चुनाव का हिसाव बिल्कुल वाक्ायदा, प्रत्येक 
ख़चे से सम्बन्धित व्यक्तियों व काम के ज्योरे तथा प्रत्येक रक़स 
की रसीदों के साथ रखना चाहिये। 


ध्यान रहे कि एजेंटों, सब॒-एजेंटों के द्वारा किये गए कामों 
का भी ज़िम्मेदार उम्मीदवार ही माना जाता है। 


किसी उस्मीदवार के विरुद्ध ऐसी दरख्वास्त पेश करने 

०». बिक, [कर मै ६०० + ५३ करा 2००] 
चाल का भां छुछ रफक्तस जमानत के त्तोर पर जमा कराती 
पड़ती है। 

२० 


( १४६ ) 


दरख्वास्त में जिन अनियमितताओं या चुनाव अपराधों 
के आधार पर किसी का चनाव रद्द कराना हो, थे सब व्योरे 
वार लिखी जानी चाहिएऐं | यदि अपराध करने या कराने वाला 
व्यक्ति मतदाता है, तो उसका 'रोलनम्बर” दिया जाना चाहिये | 
कौनसा अपराध किस तारीख़ को किस जगह हुआ, यह भी 
उसमें बताना चाहिये । 


चुनाव-केन्द्र ( पोलिंग स्टेशन ) 
के कुछ नियम 
“क(-2&-- ह 

(१) चुनाव के केन्द्र अर्थात्‌ मतदाता या बोट डालने के लिये 
जो जगह निश्चित की जाती है, वह ऐसी जगह होनी 
चाहिये, जहां से प्रायः सब मतदातांओं को समान सी ही 
दूरी पड़े । अथोत्‌ निवाचन क्षेत्र के मध्य में हो । 

(२) साथ ही वह्‌ स्थान सार्वजनिक हो। कम से कम किसी 
उम्मीदवार का या उसके प्रभावशाली मित्र, रिश्तेदार आदि 
का नहो। 

(३) चुनाव स्थान के भीतर सिवाय मतदाताओं और एजेंटों या 
उम्मीदवारों के ओर कोई न आवबे, ऐसी व्यवस्था हो। 

(४) चुनाव स्थान के भीतर कोई कन्वैसिंग-सतदाताओं को 
उम्मीदवार-विशेष को मत देने या न देने को कहना, 
सममाना आदि वजित है । 

(४) मत डालने का “बैलट बक्स” एकांत सें,अलह॒दा ऐसी जगह 
हो, जहां कोई यह न देख सके कि मतदाता फिसे मत दे 


रहे हैं 


( ९४७ ) 


(६) “बैलट बक्स” का निरीक्षक बैलट बक्स से इतनी दूर बैठे कि 
वह भी, मतदाता ने किस नाम के आगे निशान लगाया 
है, यह न देख सके । 


(७) निरीक्षक सव्वेथा निर्षेक्ष व्यक्ति हो। 


८) परिचय-पत्र  ( [0श०॥त0००४०० ४!95 ) बनाने वाले 
व्यक्ति या तो निर्षेक्ष हों या प्रत्येक उस्मीदवार के अल्लग २ 
समान संख्या सें । 


(६) जिस चुनाव क्षेत्र पर जितने पोलिंग अफ़सर व प्रेसाइडिंग 
अफ़सर हों, वहां प्रत्येक उम्मीदवार अपने उतने ही एजेंट 
रख सकता है, अधिक नहों। हां, ये बीच में बदले जा 
सकते हैं। 


(१०) एजेंटों की मतदाताओं की तसदीक़ करते समय काफ़ी 
सतके रहना चाहिये। 'मतदाता' वास्तव में वही व्यक्ति है, 
जिसके नाम का काडे है, यह अपनी जानकारी या अपने 
विश्वस्त आदमियों की जानकारी के आधार पर निश्चय 
करके तसदीक़ करनी चाहिये | वरना यदि किसी एजेंट ने 
ऐसे ज्यादा आदमियों की तसदीक्न कर दी, जो असली मत- 
दाता नहीं थे, तो यह चुनाव-अपराध वन जायगा। 


(११) परिचय-पत्र में नीचे लिखी बातें छपी होना जुरूरी हैं:-- 
[अ] चुनावनक्षेत्र का नाम 
[व] मतदाता का नास 
[स] पिता का नास 
[द] जाति व आऊु 


( (४८ ) 
[ए] मतदाता का रोल नंवर व हस्ताक्षर या अंगूठे की 
निशानी । 
[ग] पोलिंग अफ़सर के हस्ताक्षर । 
[फ्र] तसदीक़ करने वाले के हस्ताक्षर । 
(१२) चैल्नट पेपर अथीत्‌ मतदाता-पत्र इस प्रकार का होगा:-- 











क्रम संख्या क्रम संख्या 


मतदाता का नम्बर 








उम्मेद्वारों के नाम मत का चिन्ह 











वम्मेदवारों में से जिसे मतदाता अपना सत देना चाहे, ठीक 
उसके नाम के सामने वह » यह चिन्ह लगा देगा । 
यदि वह चिन्ह लगाना नहीं जानता, तो प्रेसाइडिंग अफूसर 
या वैल्ञट-निरीक्षक से मदद ले सकता है | 
दूसरी पद्धति 


निशान लगाने की कठिनाई को हल करने के लिये कहीं २ 
ओर रन] रः है 
ओर कभी २ एक ओर पद्धति भी कास में लाई जाती है । वह यह 
कि प्रत्येक उम्मेदवार अपना एकविशेष रंग--लाल, पीला, नीला, 


( १४६ ) 


हरा आदि--निश्चित कर लेते हैं या पशु, पक्षी आदि के चिन्ह 
मुक़रर कर लेते हैं। फिर उसी रंग या चित्र वाले काड्डे छपा 
कर प्रेसाइडिंग अफ़सर के सुपुद कर देते हैं। मतदाता इन में से 
जिसके चाहे काडे ले जाता है और अपनी पसन्द के उम्मीदवार 
का काडे “बैलट बक्स” सें डाल आता है। 


कहीं २ इस पर भी निशान लगाया जाता है। 
तीसरी पद्धति 


तीसरी रीति रंगीन बक्सों की है। अथौत्‌ प्रत्येक उम्मीदवार 
का वैलट बकक्‍्स अलग रंग का होता है। मतदाता अपना मत, 
अपनी पसन्द के उम्मीदवार के वक्‍स सें डाल आता है। इसमें 
न तो निशान लगाने की संकट रहती है न यह पता लग सकता 
है कि सतदांता कौन था ? अशिक्षित मतदाताओं के क्षेत्र में यह 
पद्धति अधिक उपयोगी साबित होती है। 


इन सन्दूकों के पास किसी के उपस्थित रहने की, न ज़रूरत 
होती है, न नियम है । 


इन में से किसी नियम का उल्लंघन किया जाना चुनाव 
सम्बन्धी अनियमितता है। 
कुछ अन्य अनियमितताएं' 
(१) प्रेसाइडिंग आफ़िसर, पोलिंग आफिसर या अन्य किसी 
अधिकारी का किसी ओर पक्षपात दिखाना। 


(२) किसी सतदाता से किसी चुनाव अधिकारी का किसी 
उम्सेदवार को सत देने के लिये कहना। 


( १४० ) 

(३) किसी उम्मीदवार के एजेंट का किसो मतदाता से अपने 
उम्मेदवार के पक्ष में मत देने को कहना। 

(४) मतदांता के वजाय किसी दूसरे आदमी का, उम्मीदवार का 
नाम वोल उठना । 

(४) किसी एजेंट का ग़लत मतदाता की तसदीक़ करना। 

(६) ठीक समय पर 'मत” लेना शुरू या बंद न करना या 
अकारण समय से पहले शुरू या वन्द्‌ करना | 

(७) क्रमश: एक उस्मीदवार के इतने ओर दूसरे के उतने लेने 
का नियम बनाना । 

(८) उम्मीदवारों ओर एजेंटों की शिकायतें ओर आपत्तियां लेने 
या लेकर रसीद देने से इन्कार करना | 

(६) परिचय-पत्र बनाने में किसी उम्मीदवार के मतदाताओं को 
जान बूक कर हैरान करना । 


(१०) चुनाव स्थान के बाहर किसी मतदाता को कोई रिश्वत, 
लालच देना या कुछ उसके लाभ की वात करने का वादा 
करना | 


(११) मतदाताओं को किसी के पक्ष या विपक्ष में मत देने के 
लिये धमकी देना या उन पर अज्लुचित »आत्षेप करना । 


: (१२) किसी उम्मीदवार के वारे में कूठी, ग़लत-फृहमी फैलाने 
वाली वात का प्रचार करना | 


(१३) जाति या धर्म के नाम पर किसी को मत देने या न देने 
के लिये कहना । 


( १४१ ) 


(१४) किसी सतदाता को शैरहाज़िर करने की कीशिश::कर्र्ना, 
उसे मत न देने को कहना या ओर किसी प्रकार रोक 
रखना | 

(१४) मतदाताओं को भोजनदादि कराना या भविष्य में दावत 
आदि देने का वादा करना। 


(१६' किसी प्रतियोगी उम्मीदवार को अपना नाम वापिस लेने 
के लिये रिश्वत देना या उसके लाभ का काई काम करने 
का वादा करना अथवा किसी जाति के या दल के काम सें 
सद॒द करने का वादा करना | 


(१७) अपने समर्थन या दूसरे प्रतिस्प्दी का विरोध करने के 
लिये अपने या दूसरों के नाम से परचे आदि मनिकालना। 


(१८) मतदाताओं को शपथ दिलाना या उनसे शपथ लेना और 
सतदाताओं का इसी कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध 
मत देना । 

घोषणा पत्र 
उस्सीदवार अपनी नीति, अपने सिद्धान्त ओर चुने जाने पर 
जो कुछ कार्य अपने मतदाताओं के लिये करेंगे, आदि बातें वताने 
के लिये घोषणा-पत्र निकाल सकते हैं । दूसरे उम्मीदवारों से 
अपनी नीति का अंतर भी बता सकते हैं, किन्तु शिप्ट भाषा सें | 
इसी प्रकार वे अपने प्रतिद्दन्दियों के आज्षेपों का उत्तर दे सकते 
हैं। सभाएँ आदि भी कर सकते है । 


चुनाव सम्बन्धी कराये 
१--चुनाव अफ़सरों को निश्चित समय से आप घंटा 
पहले पहुँचना चाहिये । 


( १४२ ) 


२--चुनाव अफसर के पहुँचते ही उम्मीदवारों को अपने २ 
एजेन्टों की नियुक्ति की लिखित सूचना चुनाव अफुसर को दे 
देनी चाहिये। 


३--उम्मीदवारों ऑर एजेंटों के सामने चुनाव अफुसर, 
६४3 । ० न का हे 3 रु] 
बेलट वक्‍स”, जिसमें बोट डाले जाते हैं, खोलकर उन्हें 
दिखला[एगा कि वह बिल्कुल खाली है। फिर उनके सामने 
उसमें ताला लगा, चात्री उसी के साथ कपड़े में सी कर, उस 
पर अपनी मुहर कर देगा । 


( नोट-उम्मीदवारों को भी अपनो मुहर साथ रखना 
चाहिये । ) 


४--इसके वाद वह पोलिंग आफिसर नियुक्त करेगा और 
सब को चुनाव के सम्बन्ध में आवश्यक हिंदायतें देगा। 


. ४--इसी प्रकार जब (ोटिंग” ( सतदान ) ख़तम हो 
चुकेगा, तब सव उम्मीदवारों की मौजूदगी में “बैल्नट वक्स” पर 
कपड़ा सीकर, उसकी सींवन पर, चुनाव अफ़सर, उम्मीदवार 
ओर उनके एजेंटों की मुहरें व दस्तखत होंगे । रिटनिंग आफ्रिसर 
अपने दिन भर के काम की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसंमें 
अपने प्रत्येक फ्रैसले और कार्य का कारण दिखलाबेगा, तथा 
जितनी शिकायतें आदि आई होंगीं, वे सव उसके साथ एक मजु- 
चूत लिफाफे में रख, उसे डोरों से वांध एवं उस पर मुहरें कर के 
“बैलट वकस” के साथ रख देगा। ये विलट बकस” पुलिस के 
पास, ओर मुहरें 'रिटर्निंग अफ़सर! के यहां जमा किये जायेंगे 
ओर उम्मीदवारों तथा उनके एजेंटों को उनके खोलने की तारीख 
व स्थान की सूचनादी जायगी। 


( श्शरे ) 


६--निश्चित तारीख पर एजेंटों ओर उम्मीदवारों की 
सोजूदगी सें 'बैल्मट बकस” निकाले जायंगे और सब को उनकी 
मुहरे आदि देखने का अवसर दिया जायगा। 


७--यदि मुहर टूटी हो या ओर कोई ऐसा कारण दिखाई 
दे, जिससे 'बैल्ट बक्स” खोले जाने आदि का सन्देह हो, तो 
तत्काल उसको शिकायत लिख कर 'अक्रप्तर' को देनी चाहिये | 


८--चुनाव अक्सर जांच कर के ऐसी शिकायत पर फ़ैसला 
देने के बाद ही वक्‍स खोल सकता है। 


६--यदि अफ़सर के फ़ैसले से उम्मीदवार या उसके एजेन्ट 
को सनन्‍्तोष न हो, तो वह यह द्रख्वास्त कर सकता है कि वह 
ऊपर के अफ़सर से अपील करने जा रहा है, तब तक “बैलट- 
बक्स” उसी अवस्था में सुरक्षित रक्खा जाय | 


१०--बैल्ञट वक्‍स” खोले जाने पर दोनों ओर के उम्सीद- 
वारों और उनके एजेन्टों को, 'मत-पत्र' देखने का अवसर दिया 
जाता है, ताकि कोई मत किसी ग़लती आदि के कारण खारिज 
होने योग्य हों तो वे उज्र लिख कर दे सकें । 


११--आमतोर पर, जहां “बैज्ञट पेपर” पर चिन्ह *या+ 
बनाया जाता है, वहाँ चिन्ह नाम के ठीक सामने न होने, ऊपर 
या नीचे की लाइन” को काट देने, दुहरा या ग़लत चिन्ह 
( जैसे ++ ) लगा देने या वोटर नम्बर या नम्बर सिलसिला 
न होने से सत खारिज कर दिये जाते हैं। निशान के अलावा 
: कुछ लिख देने से भी मत' खारिज हो जाता है। 


( १४४ ) 


नोट--थदि निशान लगाने में 'मतदाता' से किसी तरह “बैलट 
पेपर” ग़लत हो जाय या बिगड़ जाय तो मतदाता को अधि- 
कार है कि उसे “चुनाव अफ़सर” को लौटा कर दूसरा बैलट 
पेपर' ले ले। चुनाव अफ़सर लोटाये हुए बैज्ञट पेपर को 
खारिज कर देगा और काउण्टर फाइल पर इस वात का नोट 
लिख देगा । 


(२--यदि किसी मत के खारिज किये जाने या न्त किये 
जाने के सम्बन्ध में विवाद वना रहे, तो ऐसे मत “मुहर” करके 
रख दिये जाते हैं । 


१३--इसके बाद मत गिने जाते हैं । 


१ ४--यदि किसी उस्मीदवार या उसके एजेंट को गिनती 
मर 0० हा. पे कह. ००१. गिने 
में कोइ सनन्‍्देह हो, तो वह उसी समय उन्हें दुवारा गिने 
जाने की दरख्यास्त कर सकता है और वे दुबारा गिने 
जायंगे। 


४--यदि 'मत” चेलट पेपर पर निशान लगा कर लिये 
गये हों ओर उम्मीदवार या उस के एजेंट को गड़बड़ी का सन्देह 
हो तो वह 'काउण्टर फाइल'-बैज्ञट पेपर के बचे हिस्से, जिन पर 
व सिलसिला नंबर पड़ा रहता है--गिने जाने की 
कर सकता है, जिसे अक्सर को मंजूर करना 

| 


१६--.यदि मत-पत्नों ओर “अवशिष्ट-पत्रों? ( काउण्टर- 
.इल्स ((१०७॥६०।०)५ ) की संख्या में अन्तर हो, तो ऐसा 
चुनाव रद्द हो जायगा। 


( १४४ ) 


१७--मत गिने जाने के बाद, सफल उम्मीदवार “चुने गए” 
घोषित कर दिये जायंगे ओर मत-पत्र आदि चापिस बकसों में 
रख व मुहर करके सुरक्षित रख दिये जायंगे। 


कुछ आवश्यक सूचनाएं 
न+-+#(7)98---८ 
९--कोई उस्सीदवार या उसका एजेंट 'प्रेसाइडिंग'-अफ़सर 
( मत लेने वाला अफ़सर ) व रिटर्निंग अफूसर ( चुनाव अफू- 
सर ) नहीं वत सकता । पोलिंग अफुसर भी निर्षेक्ष व्यक्ति ही हो 
सकते हैं 


२--'सत' गितने, सत-पत्रों :को लेने, उनकी जांच करने 
आदि का काम चुनाव अफसर' या उसके द्वारा नियुक्त निष्पक्ष 
व्यक्ति ही कर सकता है। किसी दल विशेष के व्यक्ति या 
उम्मीदवार के सुपुदे इंन में से कोई काम किया जाना गशैर- 
कानूनी है । 


३--सरकारी संस्थाओं के चुनावों सें वैज्ञट वक्‍स पुलिस के 
अधिकार सें रहते है ओर 'सील” रिटनिंग आफ़िसर के पास 
रहती है। परन्तु यदि 'बेलट वक्‍स” चुनाव अफ़सर के अधिकार 
( क़ब्ज्ञ ) सें रहें तो 'सील! ( मुहर ) दूसरे अफ़सर के पास 
रहनी चाहिये', क्‍योंकि इस नियस का ध्येय “चैलट वक्‍स” में 
किसी तरह की नड्वड़ी होने की सम्भावना न रहने देना है । 
परन्तु यदि मुहर और 'वैलट वक्‍्स' एक ही व्यक्ति के अधिकार 
में रहें तो आसानी से मुहर तोड़ कर, सत-पत्र वदल दिये जा 


सकते हैं या निकाल लिये जा सकते हैं. और फिर मुहर कर दी 
जा सकती है | 


श्श्‌द्‌.) 


४०सचुनाके: अफसर! को अपने व्यवहार में सर्वथा निर्षेक्ष | 
रहना चाहिये। क्यांकि उसके पक्तपाती सांवित होने से उसके 
आधीन हुए सारे चुनाव रद्द हो जा सकते हैं। 


४--चुनाव होने की जगह “बैज्ञट बकसों” की रक्ता का 
विशेष प्रवन्ध रहना चाहिये । क्योंकि अनेक वार हारने वाले 
उम्मीदवार दंगा आदि कराकर “बैल बकस” गायब करा 


देते हैं । 


६--चाहे कोई उम्मीदवार हारने वाला हो या जीतने वाला, 
उसे और उसके एजेन्टों को अत्येक छोटी से छोटी ग़लती था 
शरारत पर ध्यान रख कर, 'पिटीशन! की सामग्री एकत्र करते 
रहना चाहिये। प्रत्येक शिकायत लिखित देना .चाहिये और 
उसकी रसीद सम्बंधित अफ़सर से लेनी चाहिये। 


७--चुनाव की जगह पर सब प्रवंध उस संस्था को करना 
चाहिये, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह जगह हो । 


८--मतदावा को चुनाव-स्थल में जिंन २ जगहों पर हो 
कर जाना पड़ता है, उन २ जगहों पर अत्येक उम्मीदवार का 
एक २ एजेंट रहना चाहिये, जिससे एक दूसरे के विरुद्ध मत- 
दाता पर असर डालने वाली कोई हरकत न हो सके | 


६---एजेंटों, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं का व्यवहार 
परस्पर भी, और अफसरों से भी शिष्टता पूर्ण होना चाहिये । 





हि हर 


कांग्रेस ओर संघ विधान में प्रचलित 
एकाकी 


 ०४+ द्धाति / ५ 
हस्तान्तारत-मत-प 
-“ा९.<+क055२४7 ३-- 
हम बता चुके हैं कि उक्त पद्धति के भिन्न २ देशों में भिन्न २ 
रूप हैं। ऐसी दशा में हमारे देश में “कांग्रेस” में भी ओर 
“संघ-विधान” में भी जो रूप प्रचलित है, वह यहां दे देना 
आवश्यक है। 
हाज्द विशेष-इंस सम्बन्ध में कुछ शब्दों का अर्थ खास 
तौर पर समम लेने को ज़रूरत है। वे शब्द इस प्रकार हैं:-- 
नं० ९ ८007२ ए]२८ ५ ८४७१०7०7॥0 5 [5 
खड़ा हुआ उस्मीद्वार-अथोत्‌ जो अन्त तक अपना 
नास वापिस न ले ओर वरावर चुनाव लड़ रहा हो | 
नं० २ ए)र 5 रात 3 ए 573) 73787२5 
क्रित-मत-पत्न-अर्थात्‌ वह बेलट पेपर (मत-पत्र ) 
जिस पर किसी खड़े हुए उम्मीदवार को अपना गोण मत 
सिलसिले या क्रम से दिया गया हो । 


( (६८ ) 


* , 'शोष दो-मत (जो प्रत्येक ४२ की कीमत के थे) क्रमशः 'ग! और 'ड? 
को सिले। । 
अब “ज? के मत सब से कम, अर्थात्‌ ३१२ रहे ओर इस- 
'लिये उसका नाम खारिज कर दिया गया | इसके मतों में से 
क, ग और द को क्रमशः सौ-सो मत मिले। शेप दो, १२ की 
कीमत के 'छ? को दिये गए। इस प्रकार क, ग, और ढ को पर्याप्त 
संख्या से ऊपर मत मिल जाने के कारण वे चुने हुए घोषित कर 
दिये गए । 

अब सिफ़ [एक जगह खाली रही । अतः किसी का नांम 
खारिज करने के पहले सब के 'अतिरिक्त-मत” जोड़े गए! मालूम 
हुआ कि 'क' और “ग! के अतिरिक्त मत ६२ फ़ाज़िल हैं । इनमें 
से 'क' को मुख्यमत कम मिले थे | अतः पहले उसके मत वाँटे 
गए । 'क! की आखिरी गड्डी में १०० मतों के मूल्य के परचे थे 
ओर चू'कि इस पत्र पर अलग गौण-मत 'छ! को दिया गया था, 
अतः ये सब अतिरिक्त-मत उसे दे दिये गए। इसी तरह “गः 
के अतिरिक्त-मत “मर को मिले एवं 'ट? के 'डः को । 


अब “ड? के मत सब से कम रह गए, इसलिये उसका नाम 
खारिज कर दिया गया एवं उसके ३६६ मत “मर को दे दिये 
गए । इस का फल यह हुआ कि 'क? के मत पयौप्त संख्या से 
चढ़े गए। परन्तु चू कि जितनी जगहें थीं, वे सब चुनी जा चुकीं 
अतः डः के शेप मत यों ही रद्द कर दिये गए ओर “मः चुना 
हुआ घोषित कर दिया गया। 


